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 और  यदि  किया  है  तो  किस  सीमा
 तक  !

 श्री  टी०  टो०  कृष्णमाचारी  :  इस
 सम्बन्ध

 सदन  की  बैठक  डेढ़  बजे  समवेत  हुई
 में  सरकार  के  सारे  प्रस्ताव  watt  पूरे  किये

 जा  रहे  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  थे  |
 श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जान  सकता

 प्रश्नों
 के

 मौखिक  उत्तर  हूं  सूती  कपड़ों  के  गुण  प्रकार  पर  नियंत्रण

 करने  के  लिये  एक  संस्थान  बनाने
 का

 जो

 सुनो  कपड़े  का  निर्यात  प्रस्ताव  था  उसके  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति

 FERRY,  श्री  एस०  एन०  क्या  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  २८  2EYR  श्री  टी ०  टी०  निर्यात

 के  तारांकित  संख्या  १०५०  सम्बन्ध  किये  जाने  वाले  कपड़े  के  गुण  प्रकार  पर

 में  पूछे  गये  wae  seat के  दिये  गये  ऋण  लागू  करने  का  प्रश्न  भी  विचाराधीन  है
 |

 उत्तरों की  निर्देश  करके  यह  बताने की  में  जान  सकता श्री  एस०  एन०  दास

 कृपा  करेंगे  कि  भाननीय  मंत्री  ने  जो  एक  कि  क्या  कपड़ा  निर्यात  प्रोत्साहन  समिति  ने

 सौ  करोड़ गज़  सुती  कपड़े  निर्यात
 जो  हाल  ही  में  नियुक्त  की  गई  कोई  सुझाव

 का  लक्ष्य  बताया  था  उस  के  इस  वर्ष  पूरा  दिये हें  ?
 हो  जाने  की  कहां  तक  की  जाती  है  ?

 श्री  टो०  Ho  कृष्णमाचारी :  हमने

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  निर्यात  प्रोत्साहन  समिति  ait  तक  नहीं

 टी
 ०  :|  इस  वर्ष  भ्रक्तूबर  के  स्थापित  की  है  ।  एक  ऐसी  समिति  स्थापित

 पन्त  तक  ५५  करोड़  Yo  लाख  गज़  कपड़े  करने  का  हम  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 का  कुल  निर्यात  हो  चुका  है  ।  पुरे  साल  के

 झांकने  क्या  होंगे  इस  के  सम्बन्ध  में  तो  केवल

 श्री  में  जान  सकता  हूं

 fe  उसमें  कितना  भाग  खट्टी  वालें  कपड़े
 अनुमान ही  लगाया  जा  सकता है  |

 का  है  तात्पर्य  निर्यात  से  है  ।

 श्री  एस०  एन०  दास :  में  जान  सकता  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  बहुत

 हूं  कि  क्या  व्यापारियों
 ने

 विदेशी  आवश्यकताओं  मोटे  ढंग  लगभगਂ  दस  प्रतिशत  ।

 565  PSD.
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 सामुदायिक  परियोजनाओं  केਂ  लिये  नीलोखेड़ी भेजा  गया  था  उन्होंने

 राज्य )  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है  ?

 *
 ६४५.  सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  योजना  श्री  हाथी  :  उन्होंने  इसी  वर्ष  सितम्बर

 मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  उद्‌- क  में  कार्य  करना  शुभारम्भ  कर  दिया  है  ।

 घाटन
 के

 पश्चात्  एक  at  में  दल्ली  राज्य
 आल  इंडिया  रेडियो  काय  क्रम

 की  सामुदायिक  परियोजनाओं  पर  कुल  कितना
 परामदांदात्री  समिति

 रुपया  aa  किया  गया  है
 ?

 Fave.  सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या
 सिचाई  विद्युत  उपमंत्री

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 :  ५१,५१६  रुपया  ।

 कृपा  करेंगे  कि  arr  इंडिया  रेडियो  के

 सरदार  हुक्म  सिह  :  दिल्‍ली  केन्द्र  की  कार्यक्रम  परामर्शदात्री

 fe  जब  एक  वर्ष  के  लिये  सात  लाख  रुपया
 समिति  के  सदस्यों  को  चुनने  में  नियुक्ति

 स्वीकृत  किया  गया  था  फिर  भी  कुछ  हजार  भ्र धि कारियों  ने  किन  बातों  पर  ध्यान

 ही  खर्च  किये  गये
 ?

 दिया है  ?

 श्री  हाथी
 :  स्वीकृत  घन  राशि  सात  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 लाख  रुपया  नहीं  थी  ।  तीन  वर्ष  के  लिये
 :  सदस्यों  को  उनकी  प्रसारण  सम्बन्धी

 कृत  कुल  धन  राशि  सत्तरह  लाख  रुपया  थी  ।  रुचि  के  कारण  तथा  इस  केन्द्र  से  प्रसारित

 किये  जाने  वाले  अनेक  प्रकार  के  कार्यक्रमों
 सरदार  हुक्म  fag:  में  तो  se  सात  लाख

 रुपये  की  बोत  कर  रहा  हूं  जो  पहले  वर्ष  के  लिये
 में  सुधार  सम्बन्धी  लाभदायक  सुझाव  देने  की

 क्षमता  रखने  के  कारण  चुना  जाता है  |
 जो  कि  aa  लगभग  बीत  चुका  है  स्वीकृत  किये

 में  जान  सकता
 गये  थे  ।  इस  में  से  केवल  कुछ  हज़ार  रुपये

 सरदार  हुक्म  सिह

 हूं  कि  जब  यह  चुनाव  किया  जाता
 है  तो

 खर्चे  हुए  हें  ।  में  इसका  कारण  जानना  चाहता
 क्या  भाषाओं  तथा  बोलियों  को  भी  किसी

 हूं  । &

 प्रकार
 प्रतिनिधित्व

 दिया  जाता  है
 ?

 श्री  हाथी  :  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध

 में  मुख्य  कठिनाई यह  थी  fe
 आयव्ययक  डा०  केसकर  :

 जी  श्रीमान  ।

 की  स्वीकृति  में  विलम्ब  हो  गया  |  जैसा  कि  में  निवेदन  कर  चूका  हूं  यह  चुनाव

 नियुक्त  नहीं  किया  गया  ।  ध  प्रारम्भिक
 कार्यक्रमों  में  सुधार  करने  के  सुझावों  की

 कठिनाइयां  wie  भी  थीं  ।  ग्राम-कार्यकर्ता
 उपयोगिता  पर  निसार  करता है  ।  यह  ऐसी

 समिति  नहीं  है  जिस  में  कोई  जातीय उपलब्ध  नहीं  थे  ।  यह  एक  ऐसीਂ  परियोजना

 थी  जो  TN  तरह  से  चल  नहीं  सकी
 ।  निधित्व  दिया  गया  हो  अथवा

 सदन  को  are  होगा  कि  पिछलें  सत्र  के  समय
 बोलियों  या  प्रदेशों  के  arene  पर  प्रतिनिधित्व

 दिया  जाता  है  ।
 बताया  गया  था  कि  दस  प्रतिदिन  ऐसी

 योजनायें  हें  जो  भ्रच्छी  तरह  से  चल  नहीं  सरदार  हुक्म  fag:  में  जान  सकता

 रही  हें  ।  यह  भी  उन्हीं  में  से  एक  है  ।  बाद  हू ंकि  सन्‌  P&¥R  में  कितने  अवसरों  पर

 में  इस  की  स्थिति  सुधर  गई  भ्र  अरब  यह  अल  इंडिया  रेडियो  ने  उनके  परामर्श  को

 भ्र स्वीकार  किया  ?
 अच्छा  तरह  से  चल  रही  है  |

 सरदार  हुक्म  fag:  में  जान  सकता  डा०  मेरे  माननीय  मित्र  के

 हूं  कि  क्या  जिन  - mpercit a को
 प्रशिक्षण  दिमाग  में  इस  परामशंदात्री  समिति  के
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 उद्देश्य  तथा  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रकार  बच्चों  की  श्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति  के  लियें

 का  अम है  वर्ष  में  एक  दो  या  तीन  बार  उनके  अमन कुल  बनाने  का  विचार  है  ।

 इस  स्मिति  की  बैठक  होती  है  कार्यक्रमों  की  डा०  राम  सुलग  क्या  किण्डर
 a  झ्रनुसूची  उनके  सामने  रखी  जाती है  THT  के  स्तर  से  ऐसी  फिल्में  बनाने  का

 उसमें  वे  या  तो  कुछ  परिवर्तन  करते  हैं  या  प्रयत्न  किया  गया  है  जो  बच्चों  की

 सुझाव  देते  हूं  ।  वह  स्थायी  रूप  से  कार्य  नहीं  कक्षाओं  के  लिये  उपयोगी  सिद्ध  हों  ?

 करती  है  तथा  ऐसा  कोई  प्रवर  नहीं  भ्राता
 डा०  यह  तो  केवल  एक

 है  कि  सदस्य  जो  सुझाव  चाहें  देते  रहें  प्रस्ताव  है  ।  फिल्म  निर्माण  करते  समय
 उन  सुझावों  को  स्वीकार  करना  पड़े  ।

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ॥
 श्री  सुनि स्वामी  :

 में  जान  सकता हूं

 कि  क्या  राज्यों  के  सरकारी  अफ़सर  भी  इसਂ
 डा०  राम  सुभग  सिह  क्या  सरकार

 परामदंदात्री  समिति  के  सदस्य  हो  संकते
 बच्चों  के  लिये  बनाई  जाने  वाली  फिल्मों

 a  ?  को  मनोरंजन  कर  से  मुक्त  करने  का
 2

 डा०  केसकर  वे  पूर्ण  रूप  से  सदस्य  नहीं
 विचार  करती  है  ?

 अध्यक्ष  महोद॑य  :
 हो  सकते  हें  परन्तु  कभी  कभी  ग्रामीण

 मेरा  विचार  है  कि

 mart  समितियों  में  कुछ  सरकारी
 मनोरंजन  कर  एक  राज्य  विषय  है  |

 कारियों  को  भी  भाग  लेने  का  अ्रवसर  दिया  सेठ  गोविन्द  दास :  बच्चों  के  यह  sit

 जाता  है  परन्तु  इस  कार्यक्रम  परामदंदात्री
 फिल्म  बनेंगे  यह  किन  किन  भाषाओं  में

 बनेंग े? समिति  में  एक  भी  सरकारी  अधिकारी

 नहीं है  ।  डा०  केसकर  :  इस  पर  कभी  कोई  निश्चय

 श्रीमती  ए०  काले  :  क्या  में  इस  समिति  नहीं  लेकिन  अधिक  से  अधिक  भाषाओं

 के  सदस्यों  के  नाम  तथा  वह  अवधि  जिस  में  बनाने  का  प्रयत्न
 क्या

 जायगा  |

 के  लिये
 उनकी  नियुक्ति  की  गई  है  जान  सकती  सरदार  ए०  एस०  सहगल :  क्या  किसी

 हूं ?  निर्माता  कम्पनी  ने  बच्चों  के  लिये  विशेष

 डा०  PART:  इंस  के  लिये मुझे  बनाने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ?

 सुचना  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  उनकी  डा०  केसकर  :  किसी  कम्पनी  द्वारा

 संख्या तीस  है  ।
 कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  नहीं  रखा

 बच्चों  के  लिये  फिल्में  गया  है  ।  बंगाल  के  एक  निर्माता  ने  बच्चों

 *e vig.  डा०  राम  सुभग सिह
 :  क्या  के  लिये  एक  फिल्म  बनाई  है  ।  हमारे  ध्यान

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  में  प्रभी  यही
 एक

 उदाहरण  शाया  है  ।

 कृपा  करेंगे कि  क्या  सरकार  बच्चों  के  लिये  काश्मीर  एम्पोरियम

 विशेष  फिल्में  बनाने  का  विचार  करती  है  ?
 *E¥e,  टीवी  पी०  नायर :

 सुचना  तथा
 प्रसारण

 मंत्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 केसकर )  :  जी  श्रीमान्‌  ।  प्रयोगात्मक  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पृथ्वी  राज

 प्रयास  के  रूप  में  बच्चों  के  लिये  दो  पुरी  नई  दिल्‍ली  पर  स्थित  काइमीर  एम्पोरियम

 लम्बाई  फिल्में  बनाने  का  विचार  है  ।  q  व्यापार  सम्बन्धी  गतिविधियों  को

 लगभग  ४ अध  दिन  प्रलेखित  फिल्मों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  दिल्‍ली  की  एक  संस्था
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 को  पांच  लाख  रुपये  की  पेशगी  धन  राशि  श्री  वी०  पी०  नायर  :  यं  जान  सकता

 दी
 गई  है

 !
 हूं  कि  प्रधान  झ्रायक्त  दिल्‍ली  के  दफ़तर  से

 इस  संस्था  की  प्रबन्ध  समिति  जारी  होने  वाले  जाली  पारियों  के  सम्बन्ध

 में  तथा  सम्बन्धी  धांधलेबाजी  के के  सदस्य  कौन  कौन  हें  ?

 सम्बन्ध  हिन्दुस्तान  टाइम्स  अफ़
 क्या  इस  संस्था  द्वारा  किये  गये

 किसी  श्रम्यावेदन  के  फलस्वरूप  इस
 ईवनिंग  प्रताप  तथा  अन्य  पत्रों

 में  प्रकाशित  होने  वाले  अनेक  समाचारों  की
 पेशगी  धन

 राशि  को  दिया  गया है  ?

 FAT  सरकार  का  ध्यान  अक्षित  किया

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ato  गया है  ?

 टी०  :  जी

 श्री  सादत  अली  खान  :  उनका  इस  व्यक्ति
 श्रीमान्‌

 ।

 से  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।
 तथा  (7)  यह प्रश्न  उत्पन्न  ही

 नहों  होते  हैं  ।  श्री  ato  पी०  नायर  FIT  सरकार  को

 प्रवासियों  को  पारपत्र
 ज्ञात  है  कि  पंजाब  सरकार  की  शिकायत

 पर  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग ने  पालम  में

 *६४९.  को  ato  पी०  नायर  :  क्या  एक  विमान  को  रोक  कर  इस  मामले  की

 जांच  क़ी  थी  तथा  उसके  पश्चात  जांच  करने wart  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वाले  एस०  पी०  ने  इस  मामले  की  अग्रेतर
 बया  भारत  के  प्रवासियों  को

 जांच  करनें  के  लिय  केन्द्रीय  सरकार  से  राजा
 जारी  किये  जाने  वाले  पारपत्रों  के  सम्बन्ध

 माँगी  थी ?
 में  प्रधान  area  कार्यालय  दिल्‍ली  द्वारा

 की  गई  कुछ  कथित  wae  कार्यवाहियों  श्री  सादत  अली  खान  :  मेरे  पास  इस

 के  सम्बन्ध  में  विद्वेष  पुलिस  व्यवस्था  द्वारा  की  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 कोई  जांच  की  गई  है
 ?

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  में  जान  सकता

 यदि  तो  क्या  वह  जांच  समाप्त
 हुं  कि  क्या  यह  तथ्य  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  के

 हो  चुकी  है  ?
 प्रधान  प्रायूक्ट च्  ने  इस  कायंवाही  को  समाप्त

 कर  देनें  के  लिये  अपने  निजी  प्रभाव  का a3 fire-ard  मंत्री  के  सभा-सचिव

 प्रयोग  किया  था  ?
 सादत  अली  F  तथा

 दिल्ली
 राज्य  सरकार  के  पारपत्र  विभाग

 श्री  सादत  अली  खान
 :  जी  श्रीमान्‌ ।

 के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  गये
 यह  सत्य  नहीं  है

 ।

 कुछ  कथित  आ्रारोपों  की  अओर  भारत  सरकार

 का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  था  तथा  श्री  पुलिस  :
 यह  कहा  गया  था  कि  सरकार

 विशेष  पुलिस  व्यवस्था  से  उसकी  जांच  करने
 को  कुछ  शिकायतें  मिली  थीं  ।  में  सकता

 को  कहा  गया  था  ।  यथासमय  उसने  बताया  हूं  कि  वह  शिकायतें क्या  थी  ?

 कि  इन  आरोपों  को  प्रमाणित  करने  वाले  श्री  सादत  अली  खान  :  इस  व्यक्ति

 कोई  विश्वसनीय  प्रमाण  नहीं  मिले  थे  इस  विशेष  के  विरुद्ध  शिकायत  थी  परन्तु  उसे

 लिये  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानूनी  कार्यवाही  प्रमाणित  नहीं  किया  जा  सका  ।  इस

 करना  संभव  नहीं  ।  मामले  को  खतम  कर  दिया  गया
 '
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 श्री  वी ०  पी०  शायर  इसी  प्रकार  का  नासिक  में  खादी  विद्यालय

 परस्त  जब  पिछली  बार  पूछा  गया  था  तो
 *EKO  श्री  एस०  एन०  क्या

 प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  था  कि  ऐसी
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 मतों  का  उन्हें  कोई  ज्ञान  नहीं  था  ।  इसी  लिये
 कृपा  करा

 यह  प्रश्न  पूछा  गया  है  ।  इस  लिये  मुझे  एक

 प्रदान  रोक  करने  की  आज्ञा  दी  जाये  ।
 क्या  सरकार  न  जन  साधारण

 को  कातने  की  कला  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये
 क्या  यह  तथ्य  नही ंहै  कि  इस  सम्बन्ध

 खादी  पसंद  द्वारा  नासिक  में  एक  विद्यालय
 q  पंजाब  पलिस  वैदेशिक  काय

 खोले  जाने  की  योजना  की

 लेव  के  दुह  सपिकासितों  से  पूल  ताह  की  गई  परीक्षा  की  है  तथा
 थी ?  में  उन  अफ्तरों के के  नाम  बता  सकता

 हूं
 |  श्रन्तनिहित कुल  लागत  /

 अध्यक्ष  महोदय  इसकी  कोई  झ्रावइ्यकता  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  zo

 नहीं है  ।  दी ०  कृष्णमाचारी )  )  जी  श्रीमान्‌ ।

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  2, 88, ER °  रुपये |

 इस  मामल  विशेष  की  जांच  का  प्रतिवेदन  मेरे  श्री  एस०  एन०  म॑  जान  सकता

 पास  है  ।  इस  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  जांच
 हूं  श्रीमान्‌  कि  इस  विद्यालय  की  प्रशिक्षण

 के  सिलसिले  में  हमार  कुछ  अधिकारियों
 क्षमता  कितनी  होगी

 ?

 से  भी  पूछ  ताछ  की  गई  थी  ।  मेरी  समझ  में

 नहीं  भ्राता  कि  माननीय सदस्य  का
 श्री  टी ०  ठी ०  कृष्ण सा चारो  लगभग

 दो सौ क्या  है  ।  पारियों  के  जारी  करने  के  सम्बन्ध

 म  Weis  उत्तरदायित्व  वैदेशिक  काय  श्री  एस०  एन०  मिश्र  म  जान  सकता

 मंत्रालय  का  गोता  इस  लिये  पारपत्र  सम्बन्धी
 हूं  कि  सरकार  इस  प्रकार  के  विद्यालय  को

 सभी  बातों  के  सम्बन्ध  में  उस  से  परामर्श  किस  रूप  में  श्रावक  समझती  है  तथा  खादी

 लिया  जाता  इसी  लिये  जांच  के  समय
 के  विकास  में  यह  कहां  तक  लाभदायक

 कुछ  अ्रफ़प्त रों  से  पूछ  ताछ  की  गई  थी  |
 होगा

 ?

 श्री  ato  पी०  शायर  म  जानना  श्री  दी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  पद

 चाहता  हुं  कि
 द्वारा  यह  प्रस्ताव रखा  था  कि  जनता

 अध्यक्ष  महोदय :  मरा  सुझाया  टू  है  को  कातने  का  प्रशिक्षण  देने  तथा  उत्पादन

 कि  यदि  व्यक्तिगत  अफसरों के  नामों  में  वृद्धि  करने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिये

 के  सम्बन्ध  में  कोई  बात  पुछना  are ते  हों  दौरा  करने  वाले  प्रशिक्षकों  तथा  .  योग्य

 तो  वे
 wat

 से  पूछ  सकतें  हैं  ।  कार्येकर्ता्रों की  ग  झ्रावस्यकता  है

 श्री  वी०  पी०  नायर  में  यह  जानना  उसी  सिफारिश  के  भ्राता  पर  इस  व्यय  की

 santa दी  गई  थी हता  था  कि  क्या  पंजाब  सरकार  के  कहने

 पर  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  श्री  एस०  एन०  मिश्र
 :  स्थान  निर्धारण

 कराई  थी
 ?

 यह  निश्चय के  सम्बन्ध  में  क्या  सरकार  ने  यह

 श्री  जवाहर लाल  सहस ८ तक  lax
 में  कह

 नहीं  कर  लिया  है  कि  वह  नासिक  ही  में  अथवा

 सकता  हु  |  किसी  अन्य  स्थान  पर  ही  हो
 ?
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 श्री  ठी०  टी०
 कृष्णमाचारी :  पर  awa? ी  चि  द्वारा  की  गई  कार्यवाही दी

 अभी  तो  यही  विचार  है  यह  विशेष  योजना  हुई  है
 ।

 नासिक  में  विद्यालय  के  स्थापित  किये  जाने  श्री  के०  पी०  सिन्हा  में  जान  सकता

 पर  ही  शझ्राधारित है
 श्रीमान्‌  कि

 क्या  हथकरघा उद्योग  की

 हथकरघा  उद्योग
 योजनायें  सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्रों  में

 भी  लागू  कर  दी  गई  हें
 ?

 FRY.  श्री  के०  पी०

 बिजय  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  श्री  lo  टी ०  कृष्णमाचारी  :  मुझे  खेद

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  है  कि  मुझे  पुर्व  सूचना  अपेक्षित  होगी ।

 करघा  उद्योग  को  कठिनाइयों  का  सामना
 केन्द्रीय  कुटीर  उद्योगों  कौ  प्रयोगात्मक

 करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  उद्योग  के  पास
 इकाई

 बहुत  सा  तैयार  सामान  पड़ा  है  ?
 JS  चौ०  रघुवीर  fag  :

 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  FERRY,
 श्री  स्नातक

 बैठक हथकरघा  पास  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 पिछले  भ्रमित  माहौल  हुई  की  गई  कोई

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 हरखू  गंज

 सिफारिशें  प्राप्त  हुई  हें  ?
 में  केन्द्रीय  सूती  उद्योगों  की

 यदि  ऐसा  तो  उसका  क्या
 प्रयोगात्मक  इकाई  की  मशीनें  व  उपकरण

 शाम  हुआ  है
 ?

 तथा  जिस  भवन  में  वह  केन्द्र  स्थित  था  उसे

 सरकार  ने  बेच  दिया  है  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Zo

 टी०  कृष्णमाचारी )  :  सरकार  को  वाणिज्य  मंत्री  :

 ज्ञात  है  कि  हथकरघा  उद्योग  को  समय  समय  नहीं  |  हरदुप्ना  गंज  में  ४०,०००

 पर  स्टाक  के  एकत्रित  हो  जाने  से  कठिनाइयों
 रुपये  के  की  कुछ  मशीनें  अभी

 वत  सामना  करना  पड़ता  है  ।  भी  बिना  बिकी  पड़ी  हुई  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।  ato  रघुवीर  fag  :  क्या  में  विलम्ब

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  का  कारण  जान  सकता  हूं
 ?

 रखा  जाता  दिखाये  परिशिष्ट  ३,  श्री  कर सरकर  हमने  सरकारों  तथा

 अनुबन्ध  संख्या  ५३]  निजी  संस्थाओं  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  था

 श्री  के०  पी०  सिन्हा  :.  क्या  में  जान
 किन्तु  उन्होंने  क्रय  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 अग्रेतर  कार्यवाही  नहीं  की  ।  Wa:  इतना सकता  श्रीमान्‌  कि  सरकार  देश  के

 का  पुनरुत्थान  करने  तथा  विदेशी  बिलम्ब हुआ  है

 apart  का  विस्तार  करने  के  लिये  क्या  वायदा  बाजार  आयोग

 कर  ही  है  ?
 *६५६.  सरदार  gra  सिह  क्या

 श्री  do  टी०  कृष्णमाचारी  :  यह  ऐसा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 है  जिसका  निबटारा  अखिल  भारतीय  कृपा  करेंगे  :

 हथकरघा  पद  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  क्या
 वायदा  आयोग

 ने

 fare  म  पषऋ  का  प्रस्ताव  तथा  सिफ़ारिशों  कब  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  तथा
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 क्या  वायदा  कन्ट्रैक्ट  )
 तथा  पुत्रियों  को  क्षतिपूर्ति  देना  स्वीकृत  कर

 FEXR  के  शभ्रन्तगंत  आयोग  के  लिया  है  ।

 कर्मचारियों  की  नियुक्ति  हो  चुकी  है  !
 इस  विष  सम्बन्धी  एक  विवरण

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  (  श्री  टी०  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 {  zr  शिष्ट  ३ ठो  ०
 कृष्ण  लाचारों  )  :  तथा  (a),  भ्  अनुबन्ध  संख्या  ५४]

 जो  श्रीमान्  |
 उक्त  भाग  को  देखते

 सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  में  जान  सकता  हुये  यह  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हूं  कि  ग्रा योग  के  कितने  सदस्यों  की  नियुक्ति
 हो  पुन्न  :  इन्डोनेशिया  की  सरकार  नें

 की  जा  चुकी  है
 ?

 भुगतान  इण्डोनेशिया  के  रुपयों  की  विनिमय

 st  टो०  Zto  कृष्णमाचारी  :  ८.1: ह  तक  दर  पर  करने  की  स्वीकृति  दी  यह  भारतीय

 केवल  दो  सदस्यों  को  नियुक्त  किया  गया  है  ।  रुपये  के  १रु०  ४  रानें
 के

 बराबर
 होता

 इन्डोनेशिया  किन्तु  भुगतान  वास्तव  में  इण्डोनेशिया  के

 रुपये  की  नवीन  विनिमय  दर  पर  किया  गया
 शो  एस्  :  क्या  प्रधान

 है  जिसके  अनुसार  इण्डोनेशिया  के  फोन  रुपये

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 भारत  के  १  रु०  ४  आने  रक  बराबर  होते

 यह  तथ्य  है  कि  इण्डोनेशिया  में  सन्‌  हूं  ।  क्या  में  इंगित  कर  सकता  हूं  कि  यह
 १९४८  में  डच  छतरी  सैनिकों  द्वारा  तीन

 mast  है  तथा  मृतक  के  परिवार  को

 भारतीय  नागरिकों  को  गोली  सेक्टर  दिया
 पहुंचाता  है  ?

 गया  था  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  वास्तव
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  भारत  सरकार  के

 में  इसकी  सराहता  करता  हूं  ;  हम  GF
 कहने  नि दर  लैंड  की  सरकार  ने  मृतकों

 में  से  एक  श्री  इब्राहीम  हाजी  के  भारत  में
 मय  दर  पर  भुगतान  करने  के  लिये  जोर  देते

 वाले  वंशजों  तथा  उत्तराधिकारियों  रहे  हे ।

 सको  क्षतिपूर्ति  देना  स्वीकार
 किया

 था  ?
 भारतीय  उत् प्रवासन  अधिनियम  के  अन्तगंत

 at  नीदर  लैण्ड  शिरफ्तारियां यदि  ऐसा

 सरकार  ने  कितनी  धन  राशि  की  क्षतिपूर्ति
 ६५८.  को  मनिस्वामी  :  क्या  प्रधान देना  स्वीकार  किया  है  तथा  क्या  इस  रकम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 का  भुगतान  श्री  इब्राहीम  हाजी  की  पत्नी

 जत्था  पुत्रियों  को  कर  दिया  गया  है
 ?

 क्या  यह  तथ्य  है  किਂ  सितम्बर

 PE¥R  में  भारतीय  sera  अधिनियम

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  के  अन्तर्गत  मद्रास  राज्य  के  तटीय  जिलों  में

 कारण हैं  ?  अनेक  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थें

 प्रधान  मंत्रों  जवाहरलाल  यदि  ऐसा  तो  किय  गय

 (#)  जी  प्रपराघ  किस  प्रकार  के  थे  ;  तथा

 नि दर  लैण्ड  सरकार  ने  कोल्सन  क्या  ऐसे  ao  अव  बिलकुल

 तारा मल  इब्राहीम  हाजी  की  विधवा  पत्नी  ही  दबा  दिये  गये  हे  ?
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 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल
 :  योजना  आयोग  TTT  ATA  पद

 जी  श्रीमान्‌  ।  गिरफ्तार  किये  गये  *E4R.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  कपा

 व्यक्तियों  की  संख्या  ३०६  थी  |  योजना  मंत्री  us  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  योजना  झ्रायोगਂ  परामशंदात्री

 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति  wa
 भी

 चल
 रहा  है  ;

 की  धारा भारतीय  उत् प्रवासन  अ्रधिनियम
 वह  विशिष्ट  परामर्श  दात्री  कार्य

 ३०  के  विरुद्ध  लंका  को  wafer  रूप  जिनके  लिये  इसको  नियुक्त  किया  गया  था  ;.

 से  यातो  उत् प्रवासन  कर  रहे  थे  अथवा  तथा

 सन  में  अन्य  लोगों  की  सहायता कर  रहे  थे  ;
 इसकी  नियुक्ति  से  wa  तक  प्रति

 वर्ष  कितनी  don  हुई  हू  ?

 ऐसे  अ्रपराधों को  रोकने  के  लिये
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 सभी  सम्भव  उपाय  किये  जा  रहे  हें  तथा
 :  जी  हां  ।

 उनकी  संख्या  काफी  हो  गई  है  किन्तु

 अभी  तक  उनको  पूर्णरूप से  बन्द  नहीं  किया  परामशंदात्री  पर्षद  योजना  शझ्रायोगਂ

 जा  सका है  ।
 योजना  के  निर्माण  से

 सम्बन्धित  नीति  के  मुख्य  मामलों  पर

 श्री  मुनि स्वामी  :  में  जान  सकता  हूं  परामर्श देता  है

 कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  इन  परामशंदात्री  पषदू ग ज  की  बैठक  सन्‌
 अपराधों के  लिये  लंका  के  मजदूरों के  मालिक  LEYo  से  १९५२  तक  वर्ष  में  एक  बार

 उनके  एजेन्ट  उत्तरदायी  हें  ?
 है  ।

 श्री  एस०  एन०  क्या  में  जान
 थी  जवाहरलाल  नेहरू  वे

 सकता  कि  जेसा  कि  मंत्री  महत
 इसको  प्रोत्साहन  देते  हें  ।  में  इसके  सम्बन्ध

 ने  बताया  था  कि  vas  की  नियुक्ति  योजना
 में  कोई  तथ्य  नहीं  बता  सकता  हूं  ।

 बनाने  के  लिये  हुई  क्यो  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  में  भी  उसे  उचित
 श्री  मुनि स्वामी  :  में  जान  सकता  &  दात्री  निकाय  समझा  गया  है  ?

 कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की

 are  श्रारकरषित  किया  गया  है  कि  कुछ
 श्री  हाथी  :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर

 में  मेंने  कहा  था  कि  योजना  बनाने  की भारती५  जो  लंका  के  स्थायी  निवासी  हैँ

 रितिक  अ्रवस्था  में  सन्‌  ¢&Xo,  cue ed इस  बहाने  गिरफ्तार  कर  लिये  गये  हें  कि

 तथाਂ  ZEUR  में  वर्ष  में  एक  बार  ही  बैठक वे  भ्रनुचित  रूप  से  प्रवास  केर  गये  हें  ?

 हुई  थी  ।  आयोग  का  प्रतिवेदन  दिसम्बर  FeAR

 |  |
 जवाहरलाल  नेहरू  :  एक

 में  प्रस्तुत  किया  गया  ay  यह  सामान्य

 नीति  तथा  बड़े  सिद्धान्तों  पर  परामर्श
 ऐसा  मामला  है  जो  प्रश्नोत्तर  के  रूप  में  कई

 देता  हैं  ।
 बार  सदन  में  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  ।

 यह  मामला  भारत  सरकार  नें  ले  लिया  श्री  जवाहरलाल  नहरू  क्या  में

 है  तथा  इस  विषय  पर  लंका  की  सरकार  से  बीच  में  बोल  सकता  श्रीमान्‌  ?  यह

 बहुत  भ्रधघिक  पत्र  व्यवहार  हो  चुका  है  |  feafa  के  लिये  उपयुक्त  wie  नहीं  है  ।
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 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  तो  यह ह  कहने  यह  निकाय  उस  प्रकार  का  न  हो  जैसा  कि

 का  क्या  तात्पयें  है  कि  wig  wal  चल  रहा  माननीय  सदस्य  उसे  बनाना  चाहते  हें  अथवा

 ह ै?  कदाचित्‌  वह  कोई  अन्य  निकाय  चाहते  हें  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  क्योंकि  योजना  दामोदर  घाटी  निगम  अधिनियम  का

 कीः  क्रिया करण  wa  भी  चालू  है  |  संशोधन

 att  एस०  एन०  मिश्र  :  तो  क्या  हम  ६६०.  att  to  के०  क्या  सिचाई
 यह  जान  संकते  हू  कि  क्या  ws  दूसरी  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 वर्षीय  योजना  तक  ,  उसके  बनाने  के
 कि  क्या  दामोदर  घाटी  निगम  अ्रंघिनियम

 चलता  रहेगा  ?
 में  कोई  संशोधन  किये  जाने  का  विचार

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  कोई  न  कोई  तथा  यदि  है  तो  किन  सिद्धांतों  पर  यह  किया

 उर्दू  तो  कायें  करेगा  ही  ——4éT  अथवा  जायेगा ?

 कोई  प्राय  विस्तृत  हष्ट
 ।

 निस्सन्देह  इस  मामले  सिचाई  तथा  fara  उपमंत्री

 में  अन्य  प्यादों  से  परामर्श  लेने  की  प्रो  दामोदर  घाटी  निगम  समिति  ने

 fire  ध्यान  दिया  जायेगा  |
 दामोदर  घाटी  निगम  अधिनियम  में  कुछ

 थ्रो  एस०  एस  मिश्र  तो  संशोधन  करने  at  सिफारिश की  है  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  तक
 सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  इस

 यह  पद  निष्क्रिय  समझा  जाये  ?  सम्बन्ध  में  समिति  ara  दिये  गधे  अन्य

 सुझाव  तथा  सरकार  द्वारा  किये  गये  फैसले
 जवाहरलाल  नेहरू  :  जी

 यह  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  लंदन  पटल  पर  रख  दिय  जायेंगे  |

 meat  नहीं  है  ।  श््र्भी  वर्तमान  पंचवर्षीय  श्री  बी०  कृ०  दास :  क्या  गत  सितम्बर  में

 योजना  में  ही  हर  समय
 हुए  भ्रन्तर्राज्य  सम्मेलन  में  इन  संशोधनों  पर

 संशोधन
 किये  जा

 रहे  चर्चा की  गई  थीਂ  ?

 श्री  एस०  एन०  किन्तु  जी  हां  श्रीमान  ।  इन  पर

 इस  योजना  पर  पुनर्विचार  करने  के
 चर्चा  हुई  थी  |

 इस  पद्य  की  बैठक  एसा  प्रतीत  होता  है

 श्री  बी०  के ०  दास  :  क्या  सरकार
 एक  बार  भी  नहीं  हुई  है  |

 ta  समिति  सिफारिशों  पर  विचार
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  माननीय

 कर  रही है  ? सदस्य  परस्पर  विरोधी  तंक  कर  रहे  हें
 :  एक

 श्री  राव  समिति  की  सिफ़ारिशों तो  az  कि  इस  ase  का  होना  आवश्यक

 सरकार  विचाराधीन  हें  ।
 नहीं  दूसरा  कि  इसका  होना  श्रावस्ती

 किन्तु  यह  कुद  नही ंहै  ।  ऐसा  तक  श्री  एस०  एन०  दास :  क्या  प्रस्थापित

 करना  गलत  है  ।  यह  एक  ऐसा  निकाय  है  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  दामोदर

 जो  कु  कार्य  करता है
 ।  यह  हर  समय  कार्य  निगम  की  सम्मति  भी  ज्ञात  कर  ली  गई  है  ?

 नहीं  करता  रहता  किन्तु  जब  कभी

 श्री हाथी  :  जी  हासिल  |
 भी  आवश्यकता  पड़ती  है  तो  इसकी  बैठक

 होती  यह  ऐसा  निकाय  नहीं  है  जिसकी  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  नदी  घाटी

 बैठकें  जल्दी  जल्दी  होती  हों  ।  संभव  है  कि  परियोजनाओं  पर  पूर्ण  संसदीय
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 रखनें  के  प्रश्न  पर  राव  स्मिति  की  सिफारिशों  गए  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  Aq  के

 तथा  हमारी  आंक  समिति  की  सिफारिशों  सम्बन्ध  में  दिये  गये
 उत्तर

 की  कौर  निर्देश

 में  जो  ग्रन्तर  उसे  ध्यान  में  रखते  हए  क्या  कर  के  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  कोई  मत  ठेकेदार  का  हिसाव  पुरी  तरह  से  चुकती  कर

 निश्चित  किया  है
 ?  दिया  गया  है

 ?

 श्री  हाथी  जी  इसका  सम्बन्ध  गह-व्यवस्था  तथा  रसदਂ  मंत्री

 दामोदर  घाटी  निगम  अधिनियम  से  है  स्वर  जी  नहीं  श्रीमान  ।

 जहां  तक  उस  विषय  का  सम्बन्ध  है

 श्रन्तर्राज्य  सम्मेलन  ने  इन  अ्रवस्थानों  पर
 श्री  अजित  सिह  :  म  ज्ञात  कर  सकता  हूं

 कि  क्या  इस  ठेकेदार  ने  धन  की  वसूली  के
 विचार  किया  है  ।

 लिये  एक  दीवानी  मुकदमा  दायर  किया  है  ?

 श्री  एस०  एन ०
 दास  प्रस्थापित

 धनों  के  सम्बन्ध  में  दामोदर  घाटी  निगम
 सरदार  स्वर्ण  fag  :  मुझे  इस  की  कोई

 जानकारी  हीं  ।
 के  श्रधघिकारियों  की  प्रतिक्रियायें  कया  हें  ?

 att  अजित  में  ज्ञात  कर  सकता
 हुं  कि

 श्री  हाथी  यह  बात  तभी

 विचाराधीन  है
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  इस  ठेकदार  को  पहले

 ही  वाजबी  धन  से  प्रतीक  दे  दिया  गया  ar?

 श्री  eto  Fo  चौधरी  :  में  ज्ञात  कर  सकता
 सरदार  ean  यदि  उसे  पहले

 हूं  कि  क्या  दामोदर  घाटी  निगम  के  प्रशासन
 से  ही  अघिक  धन  दे  दिया  जा  चका  है  तो

 से  सीधे  ही  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की
 उसके  मुकदमा  दायर  करने  का  कोई  प्रश्न

 सम्मति  ज्ञात  कर  ली  गई  है
 ?

 ही  नहीं  है  ।

 att  हाथी  जी  एक

 अन्तरीय  सम्मेलन  eat  था  जिसमें  बिहार
 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  प्रश्न  यह  होगा

 था  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकारों  के  प्रतिनिधि  fe  उससे  अ्रतिरिक्त  धन  वसूल  करने  के

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  । उपस्थित  थे  तथाਂ  उनकी  सम्मतियों  पर

 विचार  किया  गया  था  |  सरदार  can  fag:  हमने  किसी  वसूली

 श्री  सारंग धर  दास  ज्ञात कर  सकता
 के  लिये  उसके  विरुद्ध  कोई  मुकदमा  नहीं

 चलाया  ।
 कि  क्या  माननीय  मंत्री  राव  समिति  की  @

 रपोर्टबुसदन पटल  पर  रखने
 का  विचार  करते  श्री  अजित  afar  बिल  की

 =  रकम  RT  है  तथा  ठेका  करार  क्या  रकम तथा  यदि  तो  कब  ?

 दी  गई  है
 ?

 हाथी
 सरकार  द्वारा  इस  समिति

 सरदार  स्वर  सिह  यदि  उन्हें  प्रति की  रिपोर्ट  पर  विचार  किये  जाने  के  बाद

 रूप  गया  होता  तो  हिसाब  चलाने  में
 ही  इसे  सदन  पटल  पर  रखा  जायगा

 भी  कोई  कठिनाई  नਂ  होती  ।  उस  मामलें
 कार्यालय  ब्लाक  का  मामला

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 *६६१.  श्री  अजित  सिह
 कया  निर्माण

 इंजी  निर्धारण  डिप्लोमा रसद  मंत्री  ८

 VEX A को  केन्द्रीय  जन
 वास्तु  विभाग

 के  दद्  श्री  अजित  क्या

 ब्लाक  वाले  मामले  के  सम्बन्ध  में  पूछे  गृह-ब्यवर्थ्व  तथा  रसद मंत्री  यहਂ बताने  की  कृपा
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 करेंगे  कि  क्या  आई  ०  सी  ०  ई०  To  एस०  सरदार  स्वर्ण  fag:  इस  समिति  की

 करो  सी०  इंजीनियरिंग  रचना  ,  गज़ट  में  अधिसूचित  की  गई  थी  |

 की  ग्रहंताथें  तथा  बे फील्ड  का  सी ०  ई०ਂ  इस  समय  मुझे  याद  नहीं  कि  इसके  कौन  कौन

 केन्द्रीय  earfaufecr  सेवा  श्रेणी  सदस्य  थे  परन्तु  मेरा  यह  अनुमान  है  कि
 कुछ

 १  तथा  श्रेणी  २  में  भर्ती  के  लिए  अ्रभिज्ञातਂ  इंजीनियर  भी  इस  में  लिये  गये  थे  ।

 mem  हैं  ?
 कोसी  परियोजना

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 *EEy,  थ्रो  गिडवानी  :  क्या  सिचाई स्वर्ण  जी  श्रीमान्  ।

 तथा  विद्युत  मंत्री  कोसी  परियोजना  पर

 केंद्रीय  जन  ated  विभाग  इस  समय  तक  व्यथ  हुई  कुल  धन  राशि

 को  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?
 FEGR  थ्रो  अजित  सिह :

 कया

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह  बताने  सिचाई  तथा  विद्युत

 कृपा  करेंगें  कि  कस्तूर भाई  लालभाई  समिति
 हाथी )  :  सितम्बर  १९४५३  के  ग्रस्त  तक

 की  सिपारिशों  के  क्रियान्वित  किये  जाने  कोसी  परियोजना  जांच  पर  कुज  ८७,११,६१०

 के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  जन  वास्तु  विभागਂ
 रुपया  हुजरा  है  ।

 क्या  कुछ  मितव्ययता  की  गई  है  ?
 श्री  गिडवानी  :  संबोधित  प्रावधान

 गृह-व्यवस्था  रसद  मंत्रो  के  अधार  पर  eg  परियोजना  पर  कुलਂ
 स्वर्ण  सिह  )  :  कार्य  भारों  की  कितनी  लागत  जायेगी  तथा  यह  परियोजना

 समानता  पर  ७  से  ८  लाख  रुपये  तक  की  कब  तंक  पूर्ण  हो  जायगी  ?

 वार्षिक  मितव्ययता  होने  की  तराशा  है  ।
 श्री  हाथी :  संशोधित  प्राक्कलन  अभी

 श्री  अजित  fag  मैं  ज्ञात  कर  सकता  विचाराधीन  हें  ।

 हूं  किं  क्या  यह  सभी  सिफारिशें  सरकार  द्वारा
 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  का  ध्यान

 स्वीकार  करली  गई  हें  ?
 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुए  इस  समाचार

 सरदार  स्वर्ण  fag:  एक  ग्रीवा  दो  को  की  are  दिलाया  wat  है  कि  सरकार

 छोड़  कर  दोष  सभी  सिपाहियों  ।  इस  परियोजना  को.-त्यागਂ  देगी  क्योंकि  इसके

 श्री  अजित  fag:  में  ज्ञात  कर  सकता
 लियें  जो  जगह  चुनी  गई  है  नदी  में  मिट्टी

 हूं  कि  कौन  सिफारिशें  al  भी
 जमा  होने  के  कारण  ग्रनुपयुकतਂ  है  ?

 विचाराधीन  तथा  कौन  सी  fart  श्री  हाथो  :  सरकार  इस  परियोजना

 सरकार  द्वारा  रद  की  गई
 ?

 को  छोड़  रही
 है

 यह  तथ्य  नहीं  है  ।  इसके

 सरदार  स्त्रैण  fae  :  में  माननीय
 विपरीत  इस  सम्बन्ध  में  जांच  कार्य  जारी

 दीप  का  ध्यान  Yo  १९५३  को  है  तथा  एक  पखवाड़े में  यहਂ  बताना  सम्भव

 गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २१९  के  सम्बन्ध  होगा  कि
 वास्तविक

 स्थिति  क्या  कुछ  है  ।

 में  दिये  गये  उत्तर  की  झोर  दिलाता  ह  ।
 श्री  गिडवानी  सरकार  नदियों

 श्री  अजित  सिंह  मे  ज्ञात  कर  सकता  में  मिट्टी  जमा  न  होने  देने  के  वैज्ञानिक  उपायों

 हूं  कि  क्या  किसी  इंजी  निथर
 को  भी  इस  समिति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कोई  प्रतिनिधि

 सदस्य  के  रूप  में  लिया  war  था  ?  मंडल  चीन  भेजने  की  प्रस्थापना  करती  है  ?
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 थी  हाथी  :  बांत  सरकार  के  श्री  एम०  एस०  गुरुपादसवामी  :  यह

 विचाराधीन  है  ।  ऐक  ऐसी  सुचना  है  उपलब्ध  होनी

 ही  चाहिये  ।
 हो  एल०  एन०  मिश्र  :  में  ज्ञात  कर  सकता

 हूं  कि  इस  की  afar  जिम्मेदारी  अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  किं  इस

 बिहार  तथा  भारत  की  सरकारों  के  मध्य  शंका  का  कोई  आधार  न  हो  कि  इस  मामले

 बांटने  के  सम्बन्ध  में  कोई  fasta  किया  गया  में  कोई  अनुचित  बात  हुई  है  तबर  तक  प्रशासन

 यदि  हां  तो  इसका  सविस्तार  विवरण  सम्बन्धी  ब्योरों  में  जाना  उचित  नहीं  है  ।

 कया है  ?  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  में

 श्री  हाथी
 :  प्राक्कलन  तैयार  होने  ज्ञात  कर  सकता  हुं  कि  क्या  ठेका  सब  से  कम

 पर  ही  यह  किया  जा  सकता  है  ।  मूल्य  वाले  टेंडर  देने  वाले  को  दिया  गधा  था  ?

 सरदार  स्वर्ण  fag:  जी  श्रीमान्‌  ॥

 हाडिन  नई  दिल्‍ली  के  समीप  कार्यालयों
 सब  से  कम  वालें  को  ॥

 का  निर्माण

 भी  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  सब
 ¥EGk.  को  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  से  कम  मूल्य  कथन  करने  वाले  टेंडर-प्रत्येक

 क्या  रसद
 का  टेंडर  कब  प्राप्त  हम्ना  था  तथा  कब  उसे

 मंत्री  यह  बताने  की  :
 स्वीकार  किया  गया  था  ?  क्यो  टेंडर  स्वीकार

 हेडिंग  नई  दिल्‍ली  के  करने में  बहुत  झ्रघिक
 विलम्ब  gat  था ?

 समीप  faa  मंत्रालय  के  लिए  जो  सरकारी

 सरदार  स्वयं  fag:  जी  श्रीमान्‌ ॥ कार्यालय  बन  रहे  उन  पर  कुल

 कितनी  aria  तथा
 टेंडर  स्वीकार  कर ने में  कोई  विलम्ब  नहीं

 हुआ  था  ॥

 यह  कब  से  बनने  प्रारम्भ  हुए  हैं
 श्री  वी  पी०  नायर  :  क्या  यह  तथ्य

 और  इनके  पूर्ण  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 है  कि  ठेकेदारों  की  इस  फर्म  के  पास  अन्य

 गह-व्यवस्था  रसद  मंत्री  मंत्रालयों  क॑  मं  कई  ठेके  हैं  तथा  में  अन  स  पतो

 स्वर्ण  जो  भवनਂ  हूं  कि  क्या  इस  फर्म  के  मालिक  ने  गत  चुनाव

 कांग्रेस  के  टिकट  पर  लड़ा  था वास्तव  में  तैयार  हो  रहा  है  उसकी  अनुमानित

 लागत  RORY  लाख  रुपये  है  |
 अध्यक्ष  महोदय  शांति  ।

 इसका  निर्माण-कार्य  १२  नव स्वर
 सरदार  स्वर्ण  सिह  यह  सुचना  ठीक

 PEYR  को  शुरू  ग्रा  तथा  1  फरवरी
 नहीं

 है  । १९५४  तंक  पुरा  हो  जाना
 चाहिये

 ।

 श्री  पुन्नू  :
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  इग

 को  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  इस  ठेकेदार  के  विद्ध  यह  शिकायत  मिलीं  है

 ara  के  लिए  कितने  टेंडर  प्राप्त  हुए  थे  ?  कि  उस  ने  वहां  निरीक्षकर्वाग  के  कुछ

 चोरियों  पर  प्रहार  किया  था  ?
 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  खेद  है  कि  श्राप

 शासन  सम्बन्धों  SAT  में  ज  रह  हैं  ।  टेंडरों  अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में

 के  बारे
 में

 प्रदान  पूछने  का  प्रयोजन  क्या  है  ?
 मुझे

 अब  बरगला  लेना  चाहिये  ।
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 q  तथा  व्यक्तियों  को  लाइसेंस तम्बाकू  का  पुनः
 शुद्धिकरण

 करने  वाला

 aaa  दिये  थे  ?

 ६६७.  को  सो०  आर०  चोरों
 श्री  कर मरकर

 :
 यह  सूचना  तो  मुझे

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 माननीय  सदस्य  से  ही  मिल  रही  किन्तु

 की  कृपा  करेंगे  कि  आन्ध्र  की  व्यापारिक
 इस  बात  की  मुझे  जांच  करनी  होगी  कि

 यह
 समवायों  तथा  वैयक्तिक  ८  व्यापारियों

 बात  ठीक  है  अथवा  नहीं  ।

 के  लिये  निर्यात  व  rare  नियंत्रक  सरकार

 श्री  नानादास  :  में  जान  सकता  हूं
 कि

 द्वारा  एक  संयंत्र  जान  के
 क्या  यह  पुनः  शुष्कीकरण  संयंत्र  कार्य  कर

 के  शुष्कीकरण  वालें

 रहा  है  झ्रथवा नहीं  ? संयंत्र  के  के  लिए  कितने  लाइसेंस

 श्री  कर मरकर  थ् |  से  किस स्वीकृत  किये  गये  थे
 ?

 संयंत्र  से  तात्पर्य  है
 ?

 देश  में  कई  संयंत्र  हैं
 ।

 वाणिज्य  (art  कर मरकर )
 वर्तमान  समाई  २  करोड़  पौंड  है  ।

 यह  सूचना  एकत्रित  करना  कठिन  है  क्योंकि

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  झ्रनुसूची  में  श्री  नानादास  गुंटूर  वाला  संयंत्र  |

 शुद्धिकरण  संयंत्रों  पृथक  वर्गीकरण  क्या  यह  कार्य  कर  रहा  है  नहीं
 ?

 यदि

 नहीं  किया  गया  है  ।  तो  इसके  कारण
 ?

 श्री  सी ०  आर०  चौधरी  :  में  श्री  कर मरकर  :  गुंटूर  के  बारे  में

 मसकता  हुं  कि  शुद्धिकरण  संयत्र  सरकार  में  पूर्वे-सुचना  चाहूंगा  |

 द्वारा  किस  वर्ष  खरीदा  गया  था  ?
 श्री  ato  आर०  चौधरी  :  में  जान

 श्री  कर मरकर  :  में  पूर्व  सूचना  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  पटर ८८८  वाले  संयंत्र

 किन्तु सन्‌  १९४६  में  देश  में  ग्यारह पुनः  को  किस  मूल्य  पर  ख़रीदा  है
 ?

 ुष्कीकरण  संयंत्र  नौ  मद्रास  में  थे  AK  श्री  कर मरकर  मुझे  इसके  लिए
 बिहार में  थे  ।

 qa  सूचना  चाहिये  ।

 श्री  सो०  आर०  चौधरी  :  में
 क्वीन  विक्टोरिया  रोड  पर  सरकारों  कार्यलय

 सकता  हं  कि  dex  में  व्यापारिक
 को  इमारत

 बालों  तथा  व्यक्तियों  को  पुनः  शुद्धिकरण
 *EEC.  श्री  एम०  एस०

 fea गये  हैं  ?
 स्वामी  :  क्या  गृह-व्यवस्था  तथा

 रसद  मंत्री  १४  १९५३  को  क्वीन

 श्री  कर मरकर  में  यह  सम्पूर्ण  संख्या  तो
 विक्टोरिया  नई  पर  बन  रही

 नहीं  बता  सकता  हुं
 ।

 विशेष
 कर

 गुंटूर  के  बारे  बहु-मंजला  सरकारी  इमारत  के  सम्बन्ध

 इस  संख्या  को  ज्ञात  करने  में  जो  समय  तथा  में  पूछे  गये  तारांकित  wet  संख्या  १२६४

 शक्ति  लगेगी  वह  प्राप्त  परिणाम  के
 के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तर  का  निर्देश  करके

 सामाजिक  नहों  होगी  |
 qe  बताने  की  कृपा

 श्री  ato  आर०  चौधरी  इमारत  के  ढांचे  के  निर्माण  की

 तथ्य  है  कि  सरकार  ने  अपने  पुनः  शुष्क  प्राक् कलित  रक़म  क्या  थीं  शर  सब  से  कम

 संयंत्रों
 को

 बेच
 देने  के  प्रयोजन  से  व्यापारिक  टेंडर  कितनी  रक़म  का  प्राप्त  तथा
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 डिप्लोमैटिक  एनक्लेव  डिवीजन  गह-व्यवस्था  तथा  रसद
 {

 जन  वास्तु  नई  के  पूर्व  मंत्री  स्वरण  सन्‌ x

 १९४१-५२  में  एस्टेट  ग्राफ़िक्स  द्वारा  सरकारी क्यू टिव  इंजीनियर  को  मद्रास  के  किसी

 ज़न  में  स्थानान्तरित  कर  देने  का  क्या  क्वार्टरों  पर  कब्जे  किये  जाने  द  ॥  मामल

 कारण  है
 ?

 पकड़े  गये  थे  कौर  इसकी  रिपोर्ट  सरकार  को

 कर  दी  गई  थी  ।

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 स्वर  :  मामला  स्पेशल  पुलिस

 दिल्ली  को  सौंप  दिया  गया प्राक् कलित  रक़म  १६,  १७,६०९  रुपये

 है  शौर  उसने  बारह  व्यक्तियों  पर  अभियोग

 हुमा  है
 |  झ्रभियुकतों  में

 रक़म  १६,३  १,२७७  रुपये

 उन  लोगों  के  भ्र ति रिक्त  जिन्होंने  wae

 एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर  को

 सामान्य  .
 प्रक्रिया  के  ware  ही  दिल्‍ली  से

 कब्जा  कर  रखा  केन्द्रीय  जन  वास्तु  विभाग

 का  एक  भी  सम्मिलित है  |  सभी  अवैध
 बाहर  स्थानान्तरित  किया  गया  था  ।

 क़ब्जा  कर  लेने  वालों  को  क्वार्टरों से

 श्री  एस०  एस०  पिछली  बार  निकाल दिया  गया  है  ।

 मेरे  ही  एक  प्रशन  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री

 ने  कहा  था  कि  ज़मीन  के  नीचे  पानी  बहुत
 श्री  एम०  एस०  गुस् पाद स्वामी  :  क्या

 इन  मामलों  में  कोई  घोषित  पदाधिकारी
 इसलिये  प्राक्कलनों  को  पुनरीक्षित

 भी  लिप्त है  ?
 करना  पड़ा  था  ।  में  जान  सकता  हं  कि  क्या

 इस  बात  उस  समय  नहीं  विचार  किया  उनमें  से  तीन सरदार  स्वर्ण  सिंह  :

 गया  था  जब  कि  संविदा  दिया  गया  था  ?
 सहायक  इंजीनियर  हैं  ;  नेकी  यह  मुझे

 सरदार  स्वर्ण  fag
 :

 यह  स्मरण  रखना
 नहीं  मालूम  कि  वह  पदाधिकारी

 हैं  अथवा  नहीं  ।
 कि  गत  अवसर  पर  किसी  अनुपूरक  प्रदान  से

 क्या  बात  उठी  थी  बहुत  कठिन  है
 |

 श्री  वी०  पो०  नायर  q  घोषित  हे  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  अगला  प्रसेन  ॥

 श्री  के०  के०  बसु  :  मं

 सरकारी  क्वार्टरों  का  अलाटमेंट  नें  कि  क्या  समय-समय  पर  इस  बात  की  कोई

 *६६९.  श्री  एम०  एस०
 जांच  की  जाती  है  कि  सरकारी  क्वार्टरों  में

 ह  वाले  उन  को  किस  ढंग  से  काम  में
 ला

 स्वामी  :  क्या  गुह-व्यवस्था  तथा

 संसद  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  रहे

 क्या  सरकार at  केन्द्रीय जन  सरदार  स्वर्ण  fag  :
 में  प्रश्न  का  भाग्य

 वास्तु  विभाग  तथा  ऐक्टर  aif  के  विरुद्ध  नहीं  समझ  सका  हूं
 ।  यदि  प्रश्न  का  तात्पर्य

 सरकारी  विचारों  के  झ्र नियमित  एलीमेंट  यह  है  कि  समय  समय  पर  इस  बात  की  जांच

 की  जाती है  या  नहीं
 कि  अलॉटियों द्वारा

 तथा  क्वार्टरों  को  किराये  पर  तो  नहीं उठा  दिया

 यदि  तो  मामले  में  जाता  तो  में  बतला  दूं  कि  इसकी

 कया  कार्यवाही की  गई  ?  की  जाती है  ।
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 श्री  बगावत  :  सरकारी  कर्मचारियों  श्री  हाथी  :  किसी  पदाधिकारी  के  विरुद्ध

 को  were  किये  गये  बंगलों  के  कितने  कार्यवाही  त्याग  दी  गई  मुझे  इस  बात  की

 away  aa  भी  अनधिकृत  व्यक्तियों  कोई  जानकारी  नहों  है  ।

 के  कब्ज़े में  हैं  ?  st  एल ०  एन०  मिश्र  :  क्या  में  जान

 सरदार  स्वर्ण  सिह  इसके  लिए  सकता  हूं  कि  केवल  यही  एक  माला  ह  अचारों

 a  गी  ।  यदि लम्बी-चौड़ी  छानबीन  करनी  ट  और  और  भी  अन्य  मामले  ज्ञात  हुए  हैं
 ?

 पृथक्‌ रूप  से  प्रदान  पूछा  तो
 में

 at  हाथी  :  सब  मामलों  में  कुल  मिला

 यह  सुचना  एकत्रित  कर  दूंगा
 ।

 कर  ग्यारह  पदाधिकारी  fisca  है  ।

 अगला  प्रशन  | अध्यक्ष  महोदय
 श्री  Uso  एन०  मिश्र  :  कितनी  रकम

 श्री  बगावत  यह  wet  में  काफ़ी  का  गबन  किया  गया  हँ  ?

 समय
 से

 पूछ  रहा  हूं
 ।

 शा  हु
 ery

 थी  :  सब  मामले  गबन  के  नहीं

 भावरा-जंगल  परियोजना  एक  मामला  २०,०००  रुपये  को  घूस  लेने

 का
 हैँ

 ।  ६०,०००  अधिक

 नें  90.  श्री  एल ०  एन०  मिश्र  :  क्या
 भुगतान कर  देने  का  है  ।

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  १७

 १९४५३ को  पूछे  गये  तारांकित प्रशन  संख्या
 भारतीय  नागरिकता

 €३  के  सम्बन्ध में  गये  उत्तर का  FEQR,  डा०  एस०  एम ०  दास  :  क्या

 निर्देश  करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ;  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  करेंगे  :

 भाखरा  नांगल  परियोजना  के  क्या  यह  तथ्य  हूं  कि  गत  कुछ

 ठेकेदारों  द्वारा  सरकारी  रुपये  के  गबन  किये  मासों  में  भारत  सरकार  को  ब्रिटिश  पूर्वी

 जाने  की  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  की  गई  जांच  अफ्रीका  के  नाम

 का  परिणाम  ;  टंगनीका  तथा  जांजीबार  के  अफ्रीका  उत्पन्न

 क्या  कोई  पदाधिकारी  भी  भारतीयों  से  भारतीय  नागरिकता  प्राप्त

 गबन  में  लिप्त  थे  ;  तथा
 करने  के  लिये  अधिक  मात्रा  में  आवेदन  पत्र

 प्राप्त  हुए  हें  ;  तथा
 यदि  तो  उनके  विरोध  की  गई

 कार्यवाही
 यदि  तो  (१)  आवेदन-पत्रों

 की  कुल  संख्या  ;  तथा  (2):  सरकार  द्वारा
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  (att  उन  के  सम्बन्ध

 में  किया  गया  निर्णय  ?

 हाथी  )  :  मामले  अभी  विचाराधीन  हें  !

 बेदेशिक-क्रार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव
 जी  श्रीमान  |

 सादत  अली  खान ):
 जी

 उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  गया
 (१)  २६६९  ।

 था  और  नाद  में  जमानत  पर  छोड़ा  गया  था  ।

 (२)  इन  आवेदकों  द्वारा दी  गई  सुचना

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  कया  यह  तथ्य  की  जांच  करने  पर  यह  ज्ञात  हुआ  कि  वे  भारत

 हू  कि  कुछ  अभियुक्तों  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  के  संविधान  के  अनुच्छेद  ५  के  अंतगर्त  आते

 काला  प
 काय  वाही  को  प्र  म  ही  त्याग  दिया  गया  हें  और  तदनुसार  afer  पूर्वी  अफ्रीका  स्थित

 था ?  भारत  सरकार के  आयुक्त  उन्हें  भारतीय
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 घोषित  करने  वाले  पत्र  भेज  दिए  नहीं  किया ह  ।  संविधान  में  कुछ  कहा  गया  हैं

 गये थे  ।  और  हम  तदनुसार  काय  करते  हूँ  ।  कुछ  वर्गो

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  अनिश्चितताएं  हूं  |
 डा०  एवं  एम ०

 दास  में  अपने

 प्रशन  के  द्वितीय  भाग  का  उत्तर  नहीं  समझ  डा०  एस०  एम०  दास  :  में  ज्ञात  कर

 सका  |  सकता  हूं  कि  हमारे  संविधान  में  किसी  विस्तृत

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  कुछ  जोर  से  ।  विधि  की  अनुपस्थिति  के  कारण  जिस  का

 संविधान  में  प्रावधान  किया  गया  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  देखता  हूं  कि  कुछ  सरकार  को  वैयक्तिक  मामले  निर्णीत  करने

 माननीय  सदस्य  धीरे-धीरे  बातें  कर  में  कोई  कठिनाई  होती  ह  ?

 श्री  फोरोज  गांधी  :  यहां  कोई  बात  नहीं
 जवाहरलाल  नेहरू  जी  at  t

 कर  रहा हूं  |
 इस  प्रकार  की  कठिनाई  होती  है  कि  कुछ

 इधर-उधर  बातें  होने
 आवेदक  भारत  के  नागरिक  होना  चाहते  हैं अध्यक्ष  महोदय  :

 से  मुझे  बाधा  पहुंचती  हँ  ।  और  हम  उन्हें  इस  प्रकार  का  नागरिक  नहीं

 बना  सकते  ह े|
 भरी  सादत  अली  खान  :  इन  आवेदकों

 राज्य  बिजली  बोड़ द्वारा  दिये  गय  आवेदन  पत्रों  की  जांच  से  यह

 पाया  गया  कि  वे  भारत  के  संविधान  के  अन  AC)  श्री  नाना दास :  कया  सिचाई

 च्छेद  ५  के  अंतगर्त  आते  ह  और  तदनुसार  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 उन्हें  भारतीय  नागरिक  घोषित  करन  वाले  बिजली  संभरण

 पन्न
 ब्रिटिश  पूर्वी  अफ्रीका  स्थित  भारत  के  १९४८  के  पारित  होने  के  समय  से  कितनें

 आयुक्त  द्वारा  उन्हें  दें  दिये
 गय

 हे  राज्य  बिजली  बोले  बने  हैं  ;

 डा०  एम०  एस०  दास  :  म  ज्ञात  कर
 केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकार  हवा

 अब  तक  किया  गया  कांय  ;  तथा
 सकता हू  कि  क्या  इस  बात की  भी  कोई  जांच

 की  गई  है  कि  ऐसे  आवेदकों  की  संख्या  कितनी  क्या  सरकार  द्वारा  भारतीय  बिजली

 हूं  जिन्होंने  स्वेच्छा  से  अफ्रीकी  नागरिकता  अधिनियम  2.0  ०
 में  संशोधन  सुझाने के  लिय

 स्वीकार  कर  ली  हं  जिसके  कारण  हमारा  बनाए  गए  मंत्रणा  दाता  बोले
 बिजली

 संविधान  उन्हें  भारत  में  भारतीय  नागरिकों  १९४८  का  भी  पूर्वावलोकन

 करेगा ? के  रूप  में  आने  की  अनुमति  नहीं  देता  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :  सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  (ot

 हाथी  )  दो  और  मध्य
 अफ्रीकी  नागरिकता  जैसी  कोई  चीज  नहों  ह  ।

 इस  उपनिवेश  में  वे  ब्रिटिश  प्रजाजन  हैं  ।  प  थक  प्रदेश में  )  ।

 रूप  से  कोई  अफ्रीकी  नागरिकता  नहीं है  ।  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकार  ने

 जहां  तक  कि  यह  प्रश्न है  कि  कितन  ब्रिटिश  दिल्‍ली  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्डो

 प्रजाजन  हूँ  और  कितने  भारतीय  प्रजाजन  द्वारा  बिजली  १९४८

 इसके  सम्बन्ध  में  इस  कारण  कोई  निश्चित  के  अधीन  बनाए  गए  विनियमों  को  मंजूर

 बात  नहीं  हँ  क्योंकि  हमने  किसी  विशिष्ट  कर  लिया  है  ।"  बम्बई  सरकार  और  गोया

 बिजली  संभरण  कम्पनी  लिमिटेड  के  बीच का  विशेष  रूप  से  उपबन्ध
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 सरदार  स्वरण  यह  जानकारी
 होने  वाले  विवाद  कं  भी  उन्होंने

 निर्णय  किया हूँ  ।  इस  समय  मेरे  पास  नहीं है  ।

 जी  श्री  नाना दास :  क्या  इस  निणंय  को

 भूतलक्षी  प्रभाव  देने  की  कोई  संभावना  है  ?
 श्री  नाना दास  :  शेष  राज्यों  ने  इसका

 सरदार  स्वर्ण  fag:  हमने बड़े  ध्यान  से अनुसरण  क्यों  नहीं  किया  ?

 इस  मामले  की  जांच  की  है  ।  इस  से  अधिक
 श्री  हाथी  :  राज्यों  को  इस  में  कठिनाई

 हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 wei  उन  के  रास्ते  में  वित्तीय

 उपयुक्त  कमं चारी  प्राप्त  करना  यातायात  सुविधाओं  का  विकास

 आदि  अनेक  कठिनाइयां  आ  रही  हूं  .।
 ६७६.  श्री  बुच्चिकोटय्या  :

 क्या

 सरकारी  प्रेसों  में  एप्रेन्टिस  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *
 ६७४.  श्री  नाना दास :  क्या  क्या  यह  सच  हैं कि  योजना

 रसद  मंत्री
 आयोग ने  सभी  राज्य  सरकारों से  यह  पूछा गह-व्यवस्था  तथा

 १५  १९५३ को  पूछे  गए  अतारांकित  है  कि  पंचवर्षीय  योजना  की  विकास  योजनाओं

 संख्या  १०५१ के  भाग  के  उत्तर  की  कार्यान्विति  के  लिए  क्या-क्या  यातायात

 का  निर्दोश  करेंगे  और  यह  बतान  की कृपा  करेंगे  सुविधाएं  आवश्यक  होंगी  ;

 कि  भारत  सरकार के  प्रेसों में  एप्रेन्टिसों  को  यदि
 सच  तो

 क्या  कोई

 दिए  जाने  वाले  मासिक  आजीविका-भत्ते  की  आई  तथा

 दर  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई है  ?
 सुविधाओं  को

 बढ़ाई  गई  दरें  कया  हें
 ?  सुधारने  के  प्रयोजन  से  कोई  राष्ट्र-व्यापी

 योजना  तैयार की  गई  ह  ? नई  दरों  को  किस  तिथि  से  प्रभावी

 माना  जायेगा  ?
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्रो  :

 स्वर्ण
 :

 तथा  अधिकांश  राज्य  से  उत्तर  आ

 वे  अब  तापमान  वेतन  पान  वाले  अन्य  लोगों  गए  हूँ  ।

 जितना  मंहगाई  भत्ता  प्राप्त  कर  सकेंगे  विषय  विचाराधीन  हे  ।

 मंहगाई  भत्ते  को  नियमित  करन  वाले  सामान्य

 आदेश के  अधीन वे  ४०  रु०  प्रति  मास  पाएंगे ।
 ओखला म॑  पाईप  लाइन

 १  १९५३ से  के  9.0  श्री  ए०  एन०  विद्यालंकार  :

 श्री  क्या  उन्हें  मकान  किराया
 क्या  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 भत्ता  भी  मिल  सकता  है  ?

 क्या  यह  सच  हे  कि  केन्द्रीय  लोक
 सरदार  स्वर्ण  fag:  शायद  नहीं  |

 निर्माण  पुनर्वासਂ  मंडल  नई  दिल्‍ली

 मुझे  इस  बात की  निश्चित  जानकारी  नहीं  है  ।
 द्वारा  ओखला  से  कालका  तक  बिछाई

 श्री  सरकारी  प्रेसों  में  गई  पाइप  लाइन  के  कुछ  पाइप  उपयोग  में

 १९५१  से  कुल  कितने  utes  रहे  है  ?  लाये  जाने  पर  फट  गए  ;

 565  PSD.
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 यदि  सच  तो  इस  का  कारण  ;  इन  भागों  को  निकट  भविष्य में

 अतिरिक्त  भारत  में  बनाने  की  कोई  सम्भावना  &  ;  तथा मरम्मत  म  हुआ

 न्यय  ;  क्या  सरकार  का  कोई  ऐसा

 क्या  पाइप  स्वीकृत  विनिर्देश
 कारखाना  खोलने  का  विचार  हे  जहां  यह

 यांत्रिक  भाग  बन  सकें  ?
 )  वाले  थे  ;  तथा

 ये  पाइप  किस  एजंसी  ने  दिए  उत्पादन  मंत्री  के ०  सी ०  :

 और  उसने  कुछ  कितने  पाइप  दिए  थे  ?  तथा  अब  तक  थोड़ी  सी  ही

 रसद सद गह-व्यवस्था  तथा  चीजें  भारत  में  प्राप्त  की  जा  सकी  और

 स्वर्ण  हां  ce  ि  लि  अधिकांश  मशीनी-पुरज़ों  का  बाहर  से  ही

 मामले  की  जांच  पड़ताल
 >
 ए

 आयात  किया  जातों  हूँ  ।

 रही ह
 ।  ये  मशीनें  अभी  ल  ब्रिटेन  और

 फट  हुए  पाइपों  के  स्थान  पर  नए
 जमनी  से  मंगाई  जाती  हें  ।

 पाइप  लगान
 में  लगभग  १०००  रुपए  व्यय  तथा  भारत  में  महीनों

 का  रि
 हुए थे  ।

 करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।

 बताया  गया  था  वे  उस  प्रकार  श्री  रघुनाथ  fag:  कितने  समय  के  अन्दर

 ्
 इन  मशीनों  का  उत्पादन  हिन्दुस्तान  में  हो

 पाइप  wast  इंडिया  आयरन  सकेगा  ?

 एंड  स्टील  कम्पनी  कुटिल  द्वारा  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):

 दिए  गए  थे  ।  दी  गई  मात्रा  की  कुछ  लम्बाई  इस  का  अन्दाजा  कोहो  सकता है  ?  लेकिन

 लगभग  २५,०००  फट  थी  |
 ख्याल  है  कि  ज्यादातर  मशीन्स  चार  पांच  वर्ष  में

 at  ए०  एन०  विद्याशंकर  :  क्या  जांच  हम  बना सकेंगे  ।  हमेशा  यह  होता  हैं  कि  कोई

 विभागीय रूप  से  हो  रही  य  वह  अन्य  किसी  न  कोई  चीज  छोटी  मोटी  जो  बनाने  की है

 को  सौंप  दी  गई  हैं  ?
 वह  मुमकिन  हे  कि  हम  बना  लेकिन इस

 कोशिश  में  जरूरत  से  ज्यादा  खच  करना  पड़ता सरदार  स्वरण  सिंह  :  अभी  तो  विभागीय
 ल
 id  |  इसलिये  यह  बेहतर  समझा  जाता हैं रूप से  ही  हो  रही हूँ  ।

 कि  बाहर  ही  से
 जहाजों  का  निर्माण

 श्री  के
 ०

 के
 ०  बसु  JS-—

 *६७८.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  बात  हूँ  ?

 भारत  में  बनने  वाले  जहाजों  श्री  के ०  सी०
 मं  यह  भी  बता

 के  कितने  यांत्रिक  भाग  बाहर  से  आते  हे  ;
 दूं  कि  इस  विषय  में  मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि

 इन  भागों  और  सम्पूर्ण  यांत्रिक  इन  में  रो  किसी  एक  चीज  की  मांग  देश  में

 भागों  की  संख्या  तथा  मूल्यों  का  क्या
 अनुपात  इतनी  कम  हँ  कि  देश  में  उन  का  बनाना

 अनाधिक  सिद्ध  होगा  ।  भले  ही  हम  पुरखों

 बाहर  से  आने  वाले  भाग  किन  के  बदलने  विषयक  वार्षिक  आवश्यकता  का

 देशों  से  आधार  किये  जाते  हें  ;  ध्यान  कुछ  मांग  बहुत  अधिक  है
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 ि

 और  इस  में  विनियोजन  बहुत  अधिक  करना
 में  भारत-पाकिस्तानी  व्यापारी  लगभग  १३३

 om  हँ  ।  यही  मुख्य  कठिनाई  ह  ।  फिर
 करोड़  रुपये

 का  था  और  घट  कर  १९५२-५३
 ७०५०.

 भी  हम  इन  में  से  बहुत
 सी

 मुद्दों  के  निर्माण  पर
 में  यह  केवल  ५३  करोड़  रुपये  का  रह

 गया  तथा विचार  कर  रहे  पर  अभी  हमें  आयात  ?

 पर  निर्भर  रहना  होगा  यदि
 तो  इस  कटौती के  कारण

 श्री
 के०  के०  प्रश्न के भाग के  भाग  क्या  हें

 ?

 का  उत्तर  उचित  रूप  में  नहीं  दिया  गया  है  ।
 वाणिज्य  मंत्री  :

 wet  के  कुल  के  अनुपात  और
 श्रीमान  ।

 उनकी  लागत  के  अनुपात  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।
 पाकिस्तान से  हमारा  व्यापार

 श्री  के०  सी०  अनुपात  बताना  कम  होने  के  अनेक  कारण  हैँ  ।  आयात  में

 बहुत  मुश्किल  हूं  १९५२-५३  में  कमी  का  मुख्य  कारण  मिलों

 देने  की  चेष्टा  नहीं  की  ।  यदि  हों  का  और  व्यापारियों  द्वारा  जूट  का  कम  खरीदा

 हीं  ध्यान  रखा  जाए  तो  जहाज  के  बनने  में  जाना  और  दाम  गिरना  है  ।  निर्यात के  विषय

 काम  आने  वाली  ५०-५२  मशीनों  में  से  केवल  में  पाकिस्तान  द्वारा

 ५-६  ही  भारत  में  बनती हू  बाकी  का  आयात  असीमित  और  बीड़ी  की

 होता  है  ।
 मूल्य  के  विषय  में  हमारे  द्वारा

 पत्तियों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के

 खरीदे  जाने  वाले  सामान  का  मूल्य  आयात  फलस्वरूप  व्यापार  में  बहुत  ही  कमी  हुई  ।

 किए  जाने  वाले  के  मूल्य  का  बिलकुल

 ने
 है  ।

 जहाज़  जहाज  में  इस  विषय
 थ्री  रघुनाथ  सिह  ११०  करोड़  रुपय

 में  अंतर  थ  और  ठीक  ठीक  अनुपात  साल  की  जो  हिन्दुस्तान  को  हानि  हुई  है  इस

 बताना संभव  नहीं  है  ।
 में  क्या  कुछ  सुधार  की  सम्भावना है

 ?

 श्री  के०  के  ०
 बसु  कौन-कौन  से  भाग  थ्री  जो  हिन्दुस्तान  के

 भारत  में  बनाये  जाते  हैं  या  मिल  जाते  हैं  ?  व्यापार  को  हानि  हुई  है  उस  के  पूरा  होने

 बताया श्री  के०  सी ०  रेडडी  जेसा  मेने  STITT  की  सभी  आशा  रखते  लेकिन  कभी  कभी

 आशा  के  मुवाफ़िक़  होता  नहीं  ।

 छंद  करने  वाली  बिजली  के  पंखे
 शमी  गिडवानी  :  आशा  fz  परम  दुख

 फिटिंग  का  स्टोर
 और

 करना  ही  सब  से  बड़ा  दुःख
 खराद  जैसी  चीजें

 श्री  नाना दास  :  यह
 सच Nt  त

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  भाग  के
 नहीं

 .  .  .
 उत्तर  के  निर्देश  में  मं  जान  सकता  हूं  कि

 तम  भारत-पाकिस्तान  समझौते  के  फलस्वरूप
 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अब  अगला  Tet S

 पाकिस्तान से  आयात  किए  गए  पटसन की

 भारत-पाकिस्तानी  व्यापार  मात्रा  कितनी  हूँ  ?

 ६७९.  श्री  रघुनाथ  क्या  श्री  कर मरकर  :  मे  माननीय  मित्र  को

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 आंकड़े  बता  सकता  हूं  :  १९५१-५२  में  कच्चे

 कृपा  करेंगे  :
 eat  को  आयात  ६४  करोड़  रुपये  का  था  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५१-५२  १९५२-५३  में  यह  १६.५  करोड़  रुपये  का
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 श्री  कासलीवाल  :  में  जान  सकता
 कहूंगा  कि  मुझे  पता  चला  कि  प्रदर्शनी

 हूं  किकया  हम  १९५३-५४  में  इस  व्यापार  में  का  प्रभाव  अच्छा  फिर  भी  किसी  भी

 सुधार  की  आशा  कर  सकते  हैं  ?  दा  में  अभी  ऐसा  कहना  समय  से
 qe

 श्री  करमरकर :  जसे  मेंने  हमें
 कुछ

 नहीं
 ।

 सदैव आशा  रहती  ;  पर  यह  दूसरे पक्ष
 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  इस  में  क्या  सिल्क

 पर  भी  निसार ह  ।
 का  सामान  और  पीतल  का  सामान भीਂ  प्रदर्शितਂ

 डा०  एम०  UHo  पाकिस्तान  किया  गया  था  या  नहीं
 ?

 के
 साथ  हमारे  निर्यात  व्यापार  के  विषय  में  क्या  श्री  कर मरकर

 :  यह  आट स  प्रोडक्शन

 में  जान  सकता  हूं  कि  पाकिस्तान ने  की  एग्जिबिशन  एक्सटेंशन  अफेयर्स  की

 हमारे  साथ  कुछ  भेदभावपूर्ण बर्ताव  किया  है  ?  मिनिस्ट्री की  तरफ  से  हुई  थी  ae  कमर्शियल

 श्री  कर मरकर :  मेरा  car  विचार  प्रोडक्ट्स  की  एग्जिबिशन नहीं  थी

 नहीं  ।  श्री एम०  डी०  राम स्वामी :  में  जान

 सकता  हूं  कि  क्या  हथकरघे  के  वस्त्र  भी  प्रदर्शित श्री  एस०  एन०  में

 fet  गए  और  यदि  तो  लोगों  ने  उनको

 केसा  स्वागत  किया  ?
 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अगला

 श्री  करमरकर  :  6.)  मेंने  पहले  बताया प्रशन  लेंगे  |

 यह  एक  कला  प्रदर्शनी  और  इसमें
 पोलैंड  में  प्रदान

 उदाहरण  स्वरूप  समकालीन

 *ESo.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या
 मूर्तिकला  और  रंग  की  कृतियां  रखी  गई  थीं

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  तथा  चांदी  के  लकड़ी  के

 HAT  करेंगे  :
 हाथीदांत  के  काम  आदि  के  नमूने  भारतीय

 क्या  यह  सच  है  कि  १२  शिल्प  के  रूप  में  रखे  गए  थे  |

 १९५३  को  पोलैंड  में  एक  भारतीय  प्रदर्शनी  श्री  एन०  एस०  मे  जान  सकता

 का  उद्घाटन  किया  गया  ;
 हूं  कि  क्या  प्रदर्शित  वस्तुओं  को  बेच  दिया  गया

 था  या  प्रदर्शनी  के  बाद  उन  को  वापस  भारत यदि  तो  इस  प्रदर्शनी  में

 क्या  क्या  वस्तुएं  रखी  गयी  थीं  ;  लाया  गया  था  ?

 क्या  प्रदर्शनी  सफल  रह थ  ~
 ry  asi तथा  श्री  कर मरकर  :  में  नहीं  समझता  कि

 वे  विक्रय  रखी  गई  थीं  ।  वे  वापस  लाई
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का

 गई  या  इस  के  विधय  में  में  ga  सूचना कितना  व्यय  हुआ  ?

 चाहूंगा  |
 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  :

 हां  श्रीमान्‌  ।  परिरक्षित  खाद्य  पदार्थ

 (=)  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  *६८१.  श्री  aoa  क्या

 तय  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा रखा  जाता हे  ।
 परिशिष्ट

 २,

 बन्ध  संख्या  ५५]  करेंगे

 परिरक्षित  खाद्य इस  प्रकार  की  प्रदर्शनी  के  विदेशों  से

 कामों  का  निर्धारण  afer  हूँ  ।  यद्यपि  में  पदार्थों  का  आयात  करने  के  लिये  भारत  को
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 प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  विनिमय  की  व्यवस्था  पेट्रोल

 करनी  पड़ती हँ  ;  * E23.  सेठ  अचल  सिह
 :  क्या

 गुह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह किन  किन  परिरक्षित  खाद्य

 पदार्थों  का  आयात  किया  जाता  ;  तथा  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  बर्मा  कोल्ट कस

 तथा  अन्य  कम्पनियां  दिल्ली  में  लोगों  को
 (a)  इस  प्रकार  के  खाद्य  पदार्थों  के च

 पैट्रोल  प्रति  गलन  किस  मूल्य  पर  बेच  रही
 मामले  में  भारत  को  आत्मनिभंर  बनाने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  या  किये  जाने  का

 विचार  =  ?
 जिस  बन्दरगाह  पर  का

 आयात  होता  वहां  से  दिल्‍ली  के  उपभोक्ता

 वाणिज्य  मंत्रो  कर मरकर  )  :  तक  पैट्रोल  पहुंचाने  में  प्रति  गैलन  कितनी  लागत

 लगती है  ? गत  तीन  वर्षों  में  परिरक्षित  खाद्य

 पदार्थों  के
 आयात  के  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  क्या  सरकार  पेरोल  के  दामों  में

 इन  पदार्थों  के  आयात  पर  औसतन  लगभग
 वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर

 ६०  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  खर्च  करता है
 ।

 रही
 a  और  यदि  एसा  तो  क्य

 डिब्बों  या  बोतलों  में  बन्द  किये  कार्यवाही  ?

 गये  फल  और  बेकन  तथा  हम
 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 के  मांस के
 '
 मुरब्बा और  स्वर्ण  २०  १३  आने

 जेली  ,  चटनियां  आदि  ।
 प्रति  गलन  जिस

 पर  ६  पाई  प्रति  रुपया  बिक्री

 कर  भी  लगता =  । परिरक्षित  खाद्य  पदार्थों  की  मांग

 घटती  बढ़ती  रहती  हू  इसलिये  इनमें  प्रति  गैलन  लगभग  ८

 निर्भरता  प्राप्त  करने  के  मामले  में  कोई  जिसमें  रेल  का  भाड़ा  तथा  देश  के  भीतरी

 निश्चित  नीति  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  यद्यपि  भागों  में  पहुंचाने  का  ad  भी  शामिल  है  ।

 डिब्बों  में  खाद्य  पदार्थों  को  परिरक्षित  रखने  ये  कम्पनियां  सरकार  से

 के  उद्योग  को  हर  सम्भव  प्रोत्साहन  दिया  जाता  परामर्श  करके  ही  अपने  दामों  में  परिवर्तन

 हे  ।  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गई  करती  है  इस  लिये  सरकार  इस  बात का  ध्यान

 वोही  सम्बन्धी  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा
 रख  सकती हँ  कि  जब  तक  ए  सा  करना  उचित

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  न  तब  तक  दामों  में  वृद्धि  न  की  जाय  ।

 संख्या  ५६]

 सेठ  अचल  fag
 :

 कया  मंत्री  महोदय  बताने

 श्री  झूलन  विवरण  में  यह  दिया  की  कृपा  करेंगे  कि  देहली  म्यूनिसिपल  कमेटी

 हुआ  है  कि  रक्षा  सेवाओं  at  अधिकतर  ने  जो  छे  पाई  फी  रुपया  कर  लगा  रखा  क्या

 आवश्यकतायें  स्थानीय  उत्पादन  से  पूरी  की  वह  न्यायोचित है  ?

 जाती  है  ।  में  जान  सकता  हूं  कि  गैर-सैनिक  सरदार  स्वरण  fag:  बिक्री  कर  नगर
 मांग  स्थानीय  उत्पादन  से  कहां  तक  पूरी  की

 पालिका  समिति  द्वारा  aah  लगाया  जाता  |  में

 जाती है
 ?

 समझता  हुं  कि  इसे  राज्य  सरकार  लगाती

 श्री  कर मरकर :  सारी  ग  र-सैनिक  मांग  और  राज्य  सरकारें  सभी  चीज़ों  की  बिक्री  पर

 पूर्ण  रूप  से  बिक्री  कर  लगा  सकती  हें  १
 देश  के  उत्पादन  से  पुरी  की  जाती  है  ।
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 डा०  एस०  एप्०  दास  :  में  इस  देश  में  थी  हाथी  :  ऐसा  आवश्यक  नहीं  ।  यह

 पैट्रोल के
 दाम  निर्धारित  करने  के  में  इस  बात  पर  निसार है  कि  वह  काम  किस  प्रकार

 भारत  सरकार  की  वास्तविक  स्थिति  जानना

 चाहता  हुं  :  क्या  सर का रूको  आयात  करने  श्री  आर०  एन०  एस०  देव :  में  जान

 वाले  बन्दरगाह  पर  आयात  मूल्य  की  तथा  इस  सकता  हुं  कि  विभिन्न  बांधों  में  इस  समय  मिट्टी
 देश  में  पेट्रोल  जिस  मूल्य  पर  बेचा  जाता  है  हटाने  वाली  मशीनों  के  प्रयोग  से  कितने

 उसकी  जांच  करने  का  अधिकार  है  ?
 समय  और  ae  की  बचत  होती  हे  ?

 सरदार  स्वर्ण  fag:  यह  पहिले  ही  बता
 थ्रो  कितनी  बचत  होती

 गया है  कि  मैक्सिको  की  खाड़ी  के  दामों
 इसके  आंकड़े  पता  लगाना  कठिन  है  ।

 के  अनुसार  ही  यहां  के  दाम  होते  ह  और  यही
 श्री  के०  के०  बसु  में  जान  सकता हूं  कि आधार  मूल्य  है  ।  जिन  कारणों  से  में  रसिको

 की  खाड़ी  के  दाम  निर्धारित  होते  ह  हम  उनके  क्या  योजना  आयोग  ने  मशीनों  से  काम  लेने  से

 बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  पुर्व  अतिरिक्त  मज़दूरों  से  काम  लेने  की

 वना  पर  विचार  किया  ?
 श्री  जोखिम  आल्वा  :  FAT  सरकार  को

 ऐसी  आशा है
 कि  जब  बम्बई  में  तेल  साफ  करने  को  जहां  तक  सिंचाई  तथा

 विद्युत  मंत्रालय  का  सम्बन्ध है  वह  यथासम्भव के  कारखाने  चलने  लगेंगे  तो  दामों  में  काफी

 अधिक  मजदूरों  से  काम  लेने  की  बात  का  ध्यान
 कमी

 ही
 जायगी  !

 रखता  हे  ।'
 सरदार  स्वर्ण  इन  सम्भावनाओं  के

 श्री सारंग घर
 में  जान  सकता  हूं  कि

 बारे में  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 मज़दूरों  पर  होने.वाले  खरच  तथा  मशीनों  पर
 cata  द्वारा

 होने  वाले  खच  की  परस्पर  तुलना  किये  बिना

 *ECY.  श्री  आर०  एन०  एस०  सरकार  ने  इन  जगहों
 पर  मशीनों  से  ही

 क्या  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की
 काम  लेने  का  केसे  निश्चय  किया  ?

 कृपा  करेंगे  :

 श्री  ऐसे  बहुत  से  काम  हे  जिने  में
 क्या  सरकार  का  बहु  प्रयोजनीय

 बांधों  के  बनाने  में  मशीनों  से  और  अधिक  काम
 मशीनों  से  ही  काम  लेना  पड़ता है  ।  ऐसे  मामलों

 लेने  का  विचार  है  ;  तथा
 में  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  कि

 मशीनों से  काम
 क्लिप | द  जाय  या  मज़दूरों  से  ।

 यदि  एसा  तो
 इस  सम्बन्ध  में

 खेती  के  औजार
 क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं

 ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  (
 att व  "ECR.  श्री  कासलीवाल  :  क्या  प्रधान

 :  तथा  मशीनों
 से  काम

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 लेना  इस  बात  पर  निर्भर  ह  कि  किये  जाने  क्या  अमरीका  के

 श्री  जान्सन  ने  सरकार  को  खेती  2,00,000 बाला  काम  किस  प्रकार  का  और  कितना

 a
 औजार  उपहार  स्प  में  देने  का  प्रस्ताव  किया

 a  l

 थ  ?  a तथा |
 श्री  आर०  एन०  एस०  में  जान

 यदि  ऐसा  तो  क्या  सरकार  उस
 सकता हूं  कि  क्या  विभिन्न  बांधों  में  मशीनों  से

 अधिक  कीम  लेने  का  विचारो ं?
 उपहार के  विषय  में  विचार कर  रही  हू  ?
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 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :  तथ्य  क्या  ह--इसमें दत्त
 का  नहीं

 श्री  जान्सन  और  श्रीमती  जान्सन
 किन्तु  हमने  दूतावास  से  तथ्यों  के  बारे  में  सूचित

 कुदा  फावड़े  तथा  पचांगूल  T  करने  के  कहा  है  |

 जैसे  खेती  के  छोट  छोटे  १,००,000
 सिंगरेनी  की  कोयला  खानें

 औज़ार  प्राप्त  करके  भारत  को देने  के  लिये
 *E C19,  श्री  टी

 ०  बी०  विट्ठल  राव  :
 अमरीका  से  धन  संग्रह  करन  के  लिये  राष्ट्र

 व्यापी  अपील  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा

 करेंगेकि  सिंगरेनी  कोयला  खान  कम्पनी  द्वारा
 कर  रहे  किन्तु  इस  पर  आगे  और  कार्यवाही

 करने  से  पूर्व  वे  भारत  सरकार  की  स्वीकृति

 दी  गई  इस्पात  तथा  कच्चे  लोहे  के  इंडेंट  को

 सरकार  पुरी  तरह  से  कब  पूरा कर  सकेगी  ?

 ले  लेना  चाहते थे

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए जी
 कि  पंच  वर्षीय  योजना  के  अंतगर्त  कोयले  के

 श्री  कासलीवाल :  में  जान  सकता हूं  कि  उत्पादन  में  दस  लाख  टन  की  वृद्धि  की  जानी
 क्या  यह  उपहार  कुछ  पत्तों  पर  दिया  जा  रहा  है

 ?
 क्या  कच्चा  लोहा  तथा  इस्पात  के  बटवारे  के

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जी  हां  ।  दत्त  मामले  में  इस  कम्पनी  को  प्राथमिकता
 दिये

 यह  है  कि  हम  उन्हें  स्वीकार  करें  |  जाने  की  कोई  सम्भावना  हूँ
 ?

 श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  :  इन  उत्पादन  मंत्रो  के  सभा-सचिव

 जारों  का  अनुमानित  मूल्य  कितना  होगा  ?  आर ०  जी०  :  कच्चा  लोहा  तथा

 श्री  जवाहरलाल  मु >  झ
 मालूम A  इस्पात  अब  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिल  रहा

 नही ं।  यह  मांग  तभी  पूरी  की  जा  सकती  हूं  जबर  कि

 श्री  दामोदर  मेनन  :  क्या  सरकार  ने  इस  ये  पर्याप्त  मात्रा  में  मिलने  लगेंगे  ।

 उपहार  को  स्वीकार  करने  का  निश्चय  कर  कोयला  खानों  से  जो  मांगें  आती

 लिया है  ?
 हे  उन  पर  कोयला  आयुक्त  कच्चे  लोहे  तथा

 |  जवाहरलाल  नेहरू  :  हम  इसके  बारे  इस्पात  की  सामान्य  कमी  को  ध्यान  में  रखते

 में  कुछ  नहीं  जानते  |  इसलिये  हम  ने  वाशिंगटन  हुए  विचार  करता  है  और  उनके  गुण-दोषों  के

 स्थित  अपने  दूतावास  को  इसके  बारे  में  पता  आधार  पर  नियत  किया  जाता  हैँ  ।

 लगाने  के  लिये  लिखा  है  ।  उत्पादन  में  व  द्धि करने  की  दुष्टि  से  इस  कोयला

 खान  की  आवश्यकताओं  का  उचित  ध्यान  रखा
 को  Fo  Fo  में  जान  सकता हूं  कि

 क्या  इस  उपहार  के  दिय  जान  में  एसी  कोई
 जायंगी  |

 ad  है  कि  इन  औजारों  से  भारत  में  किसी  att  टी०  बी०  विट्ठल
 में  जान

 विशेष  प्रकार  से  काम  लिया  ?  सकता  हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखतेਂ

 हुए  कि  कच्चा  लोहा  तथा  इस्पात  पर्याप्त श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसमें  दत्त
 मात्रा में  नहीं  मिल  रहा  क्या  सरकार

 का

 का  कोई प्रश्न नहीं  हे  ।  किन्तु  में  यह  बता  दूं  कि
 पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  निर्धारित

 हम  इस  बात  की  कल्पना  नहीं  करते  कि  कोई
 लक्ष्य कम  करने  का  विचार हैं  ?

 व्यक्ति  भारत  की  ओर  से  कहीं  भी  राष्ट्र-व्यापी

 अपील  करेगा  ।  इसलिये  हम  ने  वहां  के  अपने  श्री आर  ०  जी०  भारत  सरकार  के

 सामने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है

 ।
 दूतावास को  लिखाਂ  है  कि  वह  हमें  सूचित  करे  कि
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 उत्पादन  मंत्रो
 हठ  सी०  :  से  मंगवाई  गईं  त्र  मासिक  रिपोर्टे  सदन-पटल  पर

 योजना  आयोग  ने  इस  बात  की  सिपारिश  रखेंगी ?

 नहीं  की  थी  कि  इन  कोयला  खानों  में  उत्पादन

 दस  लाख  टन  बढ़ा  दिया  जाय  ।  कोयले  के
 गह-व्यवस्था  tae  मंत्री

 स्वर्ण  से  में  सदन
 कार्यकारी  पक्ष  ने  इस  प्रकार  की  एक  सिंगारी

 की  और  इस  कोयला  खान  का
 पटल  पर  एक  विवरण  रखता हूं  जिसमें  वर्त  मान

 स्थिति  बताई  गई  हे  ।  परिशिष्ट  ३, GE
 प्राप्त  करने  के  मामले  में  हुन  से  उपायों  के

 अनुबन्ध  संख्या  KV. | |
 सुझाव  दिये  ।

 वे  केवलਂ  कच्चा  लोहा  तथा  इस्पात

 की  आवश्यक  मात्रा  को  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  क्योंकि  ये  त्रैमासिक  रिपोर्टों  बहुत  बड़ी  हैं

 में  नहीं  किन्तु  उन  में  उन  द्वारा  की  गई  बहुत
 और  उनमें  बहुत  सारे  आंकड़े  दिये  हुए

 सी  सिफारिशें  जो  इस  प्रकार  हैं  :  इसलिये  यदि  माननीय  सदस्य  उन्हें  देखना  चाहें

 रेलवे  साइडिंग्स  को  बढ़ाना  ;
 तो  में  उन्हें  दिखा  सकता हूं  ।

 एक  नयां  स्क्रीनिंग  प्लांट  इससे  उनको  सन्तोष  हो

 जायेगा
 कुछ  और  कोयला  तोड़ने  वाली

 मशीनों  की  तथा  श्री  टी०  ato  विट्ठल राव  :  जो  जो  चोटें

 नई  कोयला  खानें  माल  की  सूची  में  होती  हूँ  क्या  उन्हें

 मंगाने का  आंध्र  भेजने  पेपर  सम् भरण के इन  मामलों  की  ओर  हं  दरा बाद  सरकार

 का  ध्यान  दिलाया  गया  हँ  ,  जिसकी  ये  खानें  हैं
 महानिदेशक  उनकी  छान  बीन  करते  ह  ?

 और  जो  उन्हें  चला
 रही  और  हमें  हैदराबाद  सरदार  cant  में  समझता  हुं  कि

 सरकार  का  उत्तर  मिला है  fe  वह  इन  चित  माननीय  सदस्य को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 सिपारिशों  पर  विचार  कर  रही  हू  और  इस

 भ्रम  हैं  और  इसी  लिये  वह  यह  पूछ  रहे  हें  कि
 विशेष  कोयला  खान  में  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 सम्भरण  तथा  उत्पन्न  के  महानिदेशक  उन

 के  लिये  उपाये  ढूढ़  ने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।
 मदों  की  जांच  करते  हू  या  नहीं  ।  वास्तव  में

 हैदराबाद  में  बसों  व  लारियों  के  पुर्जों  का  उनके  पास  मांगें  तो  अन्य  लोगों  से  आती  हैं

 सम् भरण  और  वह  उनकी  जांच  करके  ही  विभिन्न मदों  के

 सम्बन्ध  में  विभिन्न  निर्माताओं  को  आडर  भेजते FRc.  श्री  eto  बी०  विट्ठल  राव  :

 कया  गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव  :  मेरा  प्रदान

 हैदराबाद  सरकार  के  सड़क
 यह  था  कि  जब  माल  मंगाने  के  लिय  चीजों की

 बहन  विभाग  ने  लन्दन  और  संयुक्त  राज्य  सुची  प्राप्त  होती  हूं  तो  उसमें  उल्लिखित  मदों  के

 अमरीका  से  बसों  व  लारियों  के  पुर्जे  सम्बन्ध  में  इंगलैण्ड  और  अमरीका  आडर

 मंगवाये  थे  क्या  वे  आगये हें  ;  भेजने से  पहले  क्या  इस  बात  की  पड़ताल  की

 (a)  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  जाती ह  कि  उक्त  चीजें  भारत  में  प्राप्य  ह  या

 कारण हें  ;  तथा  नही ं?

 क्या  सरकार  इंडिया  स्टोर्स  सरदार  can  सिह  :  जी  यह  पड़ताल

 की  जाती हैं  ।
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 दामोदर  घाटी  fara  की  कोयला  खान  श्री  हाथो  :  फरवरी  2eyuy  तक  या

 इसके  ग्राम  पीछे  ठे  का  खत्म  कर  दिया  जायेगा  ।
 *E CR,  श्री  पी०  सी ०  बोस  :  क्या

 सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 प्रधान  मंत्रो  की  ate  सहायता  निधि

 करेंगे :

 क्या  दामोदर  घाटी
 निगम

 ने  #§Q0  श्रीमती  कमलेन्दुसति  दाह ह  द

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 एक  कोयला  खान  पट्टे  पर  ली  है  ;

 करेंगे  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  की  बाढ़  सहायता
 उस  कोयला  खान  में  से  इस  समय

 निधि  में  से  उत्तर  प्रदेश  को  दी  जाने  के  लिये

 प्रति
 मास  कितना  कोयला  निकाला  जा  रहा

 कोई
 धनराशि  मंजूर  हुई  है  ?

 ह  2

 यदि  at,  तो  तथा Far  दामोदर  घाटी  निगम  का

 विचार  कोयला  खान  में  से  कोयला  निकालने  के  कया  यह  राशि  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये  भी  है  ?

 ठेकेदार  नियुक्त  करने  का  है  ;  तथा

 बेशक-सायं  मंत्री  के  सभा-सचिव यदि  तो  उसके  कारण  ?

 सादत
 अलो

 :
 जी  at

 सिचाई  तथा  बिद्युत  उपमंत्री

 :
 जी

 मंत्री  के  सचिवालय  से

 लगभग  ६,०००  टन  प्रति  मास  ।
 १४५  ae)  को  एक  प्रेस  विज्ञप्ति

 जारी  की  गई  थी  जिसमें  यह  बताया  गया
 जी  कोयला  निकालने  के  लिये

 था  कि  इस  वर्ष  भ्रमित  में  प्रधान  मंत्री  ने  प्रधान
 ठेकेदार  अस्थायी  आधार  नियुक्ति  मंत्री  की  राष्ट्रीय  सहायता  निधि  में  Hares
 मई  १९५३  में  कोयला  आयुक्त  के  नज  से

 करने  की  जो  श्राम  अरपिल  at  थी  उसके  बाद

 की  गई  थी  ।
 से  प्रधान  मंत्री  की  राष्ट्रीय  सहायता  निधि

 १९५१  में  दामोदर  घाटी  निगम  में  कितनी  राशियां  प्राप्त  हुईं  तथा  उसमें  से

 ने  खनन  तथा  कोयला  निकालने  के  कितनी  दी  गईं  ।  जैसा  कि  प्रैस  विज्ञप्ति

 लिये  इन्डियन  माइनिंग  एण्ड  कंस्ट्रक्शन  में  बताया  गया  उत्तर  प्रदेश  नें  बाढ़  सहायता

 कम्पनी  को  आंध्र  दिया  था  |  बाद  में  इस  के  लिये  प्रधान  मंत्री  की  राष्ट्रीय  सहायता

 का  परिसमापन हो  गया  और  निगम  ने  वभागिक  निधि  मे ंसे  १,६२,७२६  रुपये  ८  ma  दिये

 रूप  से  क्राप  करने  का  केसला  किया  ।  निगम  को  गये  हैं  ।  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  ।  अथवा

 आवश्यक  के  लिये  टी०  सी  ०  To  की  राज्यपालों  को  धन  भेजते  समय  प्रधान  मंत्री

 मौत  एक  खनि-विशेषज्ञ  की  सेवाएं  भी  प्राप्त  किन्हीं  क्षेत्रों  का  उल्लेख  नहीं  करते

 यह  धन  राज्यपाल  तथा  |  अथवा हो  गई  ऐसे  यंत्री कृत खनन  के  लिये  योजना

 तैयार हो  जाने  दामोदर घाटी  निगम  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  ऐ  से  क्षेत्रों  में  व्यय  किया  जाता

 अस्थायी  रूप  यह  आवश्यक  हो  गया  है  जहां  सहायता  की  सबसे  अधिक  झ्राकश्यकता

 हो कि  वह  बोकारों  के  बिजली  घर  को  अपनी

 खानों से  ठेके  पर  निकलवा कर  कोयला  दे  ।
 श्रीमती  कमलेन्दुमती गाह

 :  क्या

 श्री  पी०  सी०  बोस  :  क्या  सरकार  पाल  से
 ह  पता  लगाया  जा  सकता  है  कि

 ने  कोयला  खान  में  sar  प्रणाली  खत्म  करने  टिहरी-गढ़वाल  ह  |.  इलाके  को  कितनी

 राशि  दी  जायेगी  ? का  फैसला  कर  लिया  है  ?
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 समित  पदों
 में

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  सेफ प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :

 प्रधान  मंत्री  को  राष्ट्रीय  सहायता  निधि  में  डिपाज़िट  वोटों  में  जमा  सम्पति  का  विषय

 कोई  धन  सीधे  ही  कुछ  विशेष  जिलों  के  लिये  भी  सम्मिलित  है  ?

 नहीं  दिया  जाता  ।  इन  बातों  का  फैसला
 यदि  तो  यह  मामला  अब

 तो  स्वयं  राज्य  सरकारें  करती  हें  ।  कभी
 किस  अवस्था  पर  है  ?

 कभी  satiate  रूप  से  यह  बता  दिया

 जाता  है  कि  अमित  क्षेत्र  को  इसकी  बहुत  पुनर्वास  मंत्री  ए०  पो०

 तथा  .  सेफ़  डिपाज़िट  वस्तुभ्नों रास्ता  है  ।

 के  हस्तान्तरण  के  प्रदान  पर  चर्चा  तो  की  गई

 डा०  लंका  सुन्दरम  प्रधान  मंत्री  परन्तु  +कोई  समझौता  त  हो

 राष्ट्रीय  सहायता  निधि  में  से  कितना  सका ।  यह  फैसला  किया  गया  कि  निकट

 भविष्य  में  इस  सम्बन्ध  बात  चीत  फिर घन  गोदावरी  की  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  लोगों

 से  जारी  की  जायें  । को  सहायता  देने  के  लिये  दिया  गया  है

 att  गिडवानी
 :

 जो  निष्क्रमणार्थी  यहां
 अध्यक्ष  महोदय  मूल  प्रश्न  उत्तर  प्रदेश

 से  पाकिस्तान  चले  गये  a
 a  क्या  थे  भारत  में

 के  विषय  में  हमें  उस  राज्य  तक  ही
 सेफ़  डिपाजिट  वोटों  में  जेवर  या  नकदी

 सीमित  रहना  चाहिये  |

 छोड़  गये  हैं  शौर  यदि  छोड़  गये  हूं  तो  उनका

 श्री  फोरोज  गांवो  माननीय

 मूल्य  क्या  है
 ?

 सभा-सचिव  कृपया  यह  बताएंगे  कि  वे
 पहाड़  ~

 कौन  कौन  से  थे  जो  बाढ़ग्रस्त  हो  गये  ?
 श्री  ए०  पी०  जेन :  हमें  यह  नहीं  पता

 कि  सेफ़  डिपाजिट  वोटों  में  क्या  क्या  रखा

 किसी  डो०  पाडे  पहाड़ों  पर  कोई
 है  श्रत : हम उनका हम  उनका  मूल्य  नहीं

 बता  सकते

 बाढ़  नहीं  ा ग्राई  है  |
 मोटर  कारें

 श्री  फोरोज  गांधी  प्रश्न  के  भाग

 *६९२.  श्री  जेठा लाल  जोशी
 में  पहाड़ी  क्षेत्रों

 की
 ओर  निर्देश  किया

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 गया  है  ।  क्या  माननीय  सभा-सचिव  बताएंगे

 कि  किन  किन  पहाड़ों  पर  बाढ़  आई  थी  ?  की  कृपा  करेंगे  कि  हिन्दुस्तान  ated  लिमिटेड

 द्वारा  वह  १९५२-५३  में  कितनी  मोटर  कारें

 अध्यक्ष  उस  प्रश्न  का
 जोड़ी  we  तथा  कितनी  निर्मित  की  गई  ?

 उत्तर  दिया  गया  था  कि  राशि  देते  समय

 किसी  क्षेत्र  विशेष  का  उल्लेख  नहीं  किया
 भारत  में  बनी  कार  का  मूल्य

 कितना  है  att  वह  उसी  प्रकार  की  आयातित
 जाता  ।  यह  राज्यपाल

 को
 दे  दी

 जाती  है  ।
 कार  के  मूल्य  की  तुलना  में  कैसा  है  ?

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  निक्षेप
 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  )  :

 .  ६९१.  बाबू  रामनारायण  सिह  मैसेज  हिन्दुस्तान  ated  लिमिटेड  इस

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 समय  १४ਂ  पैसेंजर  कार  के  इंजन

 करेंगे  कि  हाल  में  भारत  ate  पाकिस्तान  शादी  के  काफ़ी  हिस्से  खुद  बना  रही  है  कौर

 के  बीच  दोनों  देशों  के  विस्थापित  व्यक्तियों  बाकी  के  हिस्से  बाहर  से  मंगाती  रही  है  ।

 की  चाल  सम्पति  के  सम्बन्ध  में  जो  करार  जहां  तक  कारों  का  सम्बन्ध

 हुमा  है  क्या  उसके  अनुमोदित  तथा  बहू  लगभग  सब
 महत्वपूर्ण  हिस्से  खुले  हुए
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 रूप  में  बाहर  से  मंगवा  रही  है  कौर  उन्हें  से  सम्बन्धित  हाल  ही  के  करार  को  क्रियान्वित

 यहां  जोड़  कर  कार  तैयार  की  जाती  है  ।  करने  में  MT  असमर्थता  प्रकट  की

 SE ¥R-¥R  में  उसने  oy  क्या  पाकिस्तान ने  स्वयं  इस

 स्तान  १४ਂ  कारें  कौर  १०१  रब स्ट्डी  दिनांक  से  इस  करार  को  त्रियान्वित  करने

 कारें  तैयार  ह क  ।  का  सुझाव  दिया  तथा

 f बनी  बनाई  कारों  के  maa
 इस  करार

 के
 निबन्ध  कया

 थे

 की  manta  नहीं  है  ।  इसलिये  सब  कारे
 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 देश  में  ही  जोड़  कर  तैयार  की  जाती  फ़र्क  तथा  चूंकि  इस  सम्बन्ध  में

 केवल  इतना  है  कि  हिन्दुस्तान  १४ਂ  कार  समाचार-पत्रों  में  कुछ  विवादास्पद  समाचार

 में  देश  में  तैयार  किये  गये  हिस्से  भी  पर्याप्त
 छपे  इसलिए  में  संक्षिप्त  रूप  से  तथ्यों

 मात्रा  में  लगाये  जाते  हूं  ।  १४ਂ  का  उल्लेख  करूंगा  ।  कराची  में  हुए  करार

 का  वर्तमान  सूची  मूल्य  १०,४७५  रुपये  है  ।  कि  पृष्ठ  करते  हुए  भारत  सरकार  ने

 उसी  वग  की  ग्रन्थ  कारों  की  कीमतें  इस  ४  सितम्बर  PEXR  को  लिखा  था  कि  इस

 आस्टिन  T  करार  को  १  अक्तूबर  १९५३  से  न्रिंयान्वित

 हिलमेंन  ११,२३५  रुपये  |  जायगा  ।  पाकिस्तान  सरकार  ने  २

 att  जेठा लाल  जोशी :  हमारा  देश  मोटर  नवम्बर  के  अपने  उत्तर  में  चल  सम्पत्ति  सम्बन्धी

 करों  कें  निर्माण  में  आत्मनिर्भर  कब  तक  विनिर्णयों  को  श्रनुसमथेन  करते  हुए  लिखा

 हो  जायेगा  ?  कि  वह  इसे  १  दिसम्बर  से  क्रियान्वित  करना

 करेंगे  |  भारत  सरकार  को  उनका श्री  :  इन  विषयों  में  हम

 से  कोई  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  ।  संदेशा  &  नवम्बर को
 मिला  |  उन्होंने  यह

 तारीख  मान  ली  २३  नवम्बर  को परन्तु  मूझे  माननीय  सदस्य  को  ag  बताते

 स्तान  सरकार  को  इस  बात  की  सुचना हुए  प्रसन्नता  है  कि  १४ਂ  के

 बाद  में  कराची  से  प्राप्त  समाचारों  से  जो

 a

 कोई  ad  प्रतिश्त  हिस्से  देश  में
 ही

 बनते
 s

 ।  सरकारी  सोतों  से  जारी  हुए  प्रतीत  होते  थे

 पता  चला  कि  पाकिस्तान  सरकार  2  दिसम्बर
 श्री  पी०  सी ०  बोस  :  क्या  में  इसका  उत्पादन

 से  इसे  क्रियान्वित  नहीं  कर  सकेगी  जैसे  कि
 व्यय  जान  सकता  हूं

 ?
 उन्होंने  पहले  कहा  था  ।  परन्तु  वहां से  इस

 अध्यक्ष  प्रश्न  का  घंटा  समाप्त  सम्बन्ध में  सरकारी  तौर  पर  कोई  संदेश  प्राप्त

 हुआ  |
 नहीं  हुआ  है

 ।

 अल्प  सूचना  प्रश्न  और  उत्तर  चूंकि  भारत  सरकार  इस  करार  को  ह. शायेरूप

 देने  को  उत्सुक  इसलिए  हम  ने  कहा  कि  हम
 निष्क्रिय  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में

 दोनों  सरकारों  के  लिये  क्रियान्वित  सम्बन्धी
 भारत-पाकिस्तान  करार

 समान  want  का  मसविदा  तैयार  कर

 सुचना  प्रश्न  संख्या  ५),  सरदार
 सकते  हैं  जो  कि  यह  सरकारें  अपने

 भ्रधीनस्थ

 हुक्म  fag:  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  अधिकारियों को  जारी  करेगी  ।
 ४  दिसम्बर  को

 की  कृपा  करेंगे ं:  पाकिस्तान  सरकार  ने  एक  तौर  भेजा  जिसमें

 क्या  पाकिस्तान  ने  १  कहा  गया  कि  ae  इन  वितिकचयों  को  उस  समय

 PEXR  से  प्रभावी  होने  वाले  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  क्रियान्वित  करने  के  लिये  तथा  इस  सम्बन्ध
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 म  तारीख  faa  करने  के  लिये  तैयार  या  कि  इन्हें  इसलिये  छोड़  दिया  गया  है  कि

 होंगे  जब  कि  we  भ्रनदेशों  का  मसविदा  इनके  हल  होने  की  कोई  श्रद्धा  नहीं
 ?

 प्राप्त  होगा  ।  भारत  सरकार  ने  ६  दिसम्बर  श्री  ए०  पी०  जन  दोनों  सरकारों

 '€  ५३  को  यह  wae  पाकिस्तान  सरकार
 के  प्रतिनिधियों के  ्  सम्मेलन  में  इन

 के  पास  भेज  दिये  |
 चार  बातों पर  चर्चा  किये  जाने  की  aren

 > एक  विवरण  जिस  में  कि  श  |

 खित  करार  की  उन  बातों  का  सविस्तार  श्री  गिडवानी  :  क्या  पाकिस्तान

 वर्णन  किया  गया  है  जिनके  विषय  में
 द्वारा  लगाया  गया  यह  प्रत्यारोप  सही  है  कि

 अन्विति  १  दिसम्बर  से  प्रारम्भ  होनी  थी  इस  करार  को  क्रियान्वित  करने  में  देर  इसलिए

 सदन  पटल  पर  रख  दिया  जाता  है  |
 हई  कि  भारत  सरकार  ने  इसके  मसविदा

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५८]  में  कूछ  फेर  बदल  किया  है
 ?

 सरदार  हुक्म  सिह  चल  सम्पत्ति के  किए  पी०
 जन  :  यह  गलत है

 सम्बन्ध में  दोनों  सरकारों  के  बीच  कौर  किन
 aft  गिडवानी  :  क्या  पोस्टल  इन्शोरेंसਂ

 किन  ऐसी  बातों  पर  चर्चा  हुई  थी  जिनके  भविष्य-निधि  पेन्शन  शादी के  सम्बन्ध

 बारे  में  कि  कोई  फैसला  नहीं  हो  सका  ४
 में  भी  कोई  करार  |  था

 श्री  ए०  पी०  जन  में  इस  प्रश्न को  श्री  ए०  पी०  जन  जी  at

 ठीक  तरह  से  नहीं  सुन  wat  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 में  कुछ  कौर  भी  बातें  थीं  जित  पर  कि  कोई
 पंजाब  म॑  हस्तकरघा  उद्योग

 फैसला  नहीं हो  सका  है  AS  क्या  बात

 द  १
 शो  ही०  सी०  फार्मा  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने
 श्री  ए०  पो०  जन

 बातों  के  सम्बन्ध  में  समझौता  नहीं  हो  सका
 की  कृपा  करेंगे  कि  भ्रमित-भारतीय

 करघा  बोर्ड  ने  पंजाब  A  हस्तकरघा  उद्योग
 जो कि  यह

 को  कहां  तक  तथा  किस  प्रकार  का  प्रोत्साहन
 )  लाकर्स  सेफ़  डिपासिट्स

 तथा  सहायता दी  है  ?
 का  सामूहिक  यातायात  ;

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 (२)  सम्पत्तियों  की  तथा
 टी ०  कृष्णमाचारी )  पजाब  सरकार  न

 सशक्त  स्कूल  सेवायों  के  कस्टोडियन ों
 हाल ही  में  इस  aren  में  प्रगति  योजनायें

 द्वारा  आवंटित waar  aia  चल  सम्पत्ति  अ्रखिल-भारतीय  हस्तकरघा  बोड़  को  पेश

 के  प्रतिकर  का
 की  ale  इन  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 (3)  ऋण-पत्रों
 भाकपा-नंगल  परियोजना

 बीमा  पालिसियों  आदि  की  .  तथा

 FERR  श्री  Sto  सी०  क्या

 (४)  भारत
 निष्क्रमणाधियों

 के
 लेखों

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा

 का  हस्तांतरण |  करेंगे  कि  भाकपा-नंगल  परियोजना के  लिए

 सरदार  हुक्म  सिह
 :

 क्या
 इन  बातों  को  कितना t  विदेशी  ऋण  लिया  गया  है  तथा

 afasa 3 frat के  किसी  सम्मेलन में  तय  किया  जायेगा  कितने  ब्याज  पर  लिया  गया  है
 ?
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 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री
 क्या  सरकार  देश  भर  में  नमक

 इस  परियोजना के  लिए  कोई  विदेशी  ऋण  पर  लगे  उपकर  की  दर  को  समान  सूप

 नहीं  लिया  गया  है  ।
 करने  का  विचार  रखती  है  ?

 भाकपा-नंगल  परियोजना  उत्पादन  मंत्री  के०  सो
 ०  :

 * EGR  श्री  डी०  सी०  फार्मा  :  क्या  तथा  .  यह  दोनों  प्रश्न  इस  समय

 सिचाई  तथा  विद्धान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 भारत  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 करेंगे
 तटस्थ  राष्ट्र  वापसी  आयोग

 west  ama  परियोजना

 से  अगले  दो  वर्षों  में  कितनी  बिजली  प्राप्त
 FEI  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें
 होने  का  अनुमान  तथा

 कि  क्या  हमारे  समाचार  पत्रों  ने  कुछ  प्रमाणित

 इस  में  से  कितनी  मात्रा  खर्चे  भारतीय  संवाददाता  तटस्थ  राष्ट्र  वापसी

 होने  का  अनुमान है
 aa  के  साथ  रखे  हें  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री
 यदि  रखे  तो  इनकी  संख्या

 हाथी
 )

 १९५५-५६  तंक  ७०,०००

 किलोवाट  ।
 कया है  ?

 भारतीय  समाचार  पत्रों  ने

 राज्य  सरकार  के  पूर्वानुमान के  रिकी  पत्रिका  जस्टिस  एंड  के

 अनुसार  १६५५-५६  तक  ४६,६००  किलोवाट
 फोटोग्राफ  तथा  wer  को  HA

 प्रकाशित

 किया ?

 गोआ
 क्या  इस  सम्बन्ध में  कोई  जांच

 FEY  श्री  एम०  आर०  कृष्ण  :  क्या  की  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 वेदेदिक-काय  मंत्री  के  सभा-सचिव

 क्या  यह  सच  है  कि  गोझा  में  पिछले  कुछेक
 सादत  अली  :  तथा

 महीनों  में  पुर्तगाली  सेना  की  संख्या  काफी

 बढ़ा दी  गई  है  ?
 दो

 भारतीय
 समाचार  पत्रों  ने  एक

 बेदेशिक-कायं  मंत्री  के  सभा सचिव
 भारतीय  समाचार  एजंसी  ने

 दाता  कोरिया  भेज  हें  ।  वेसे  तो  तटस्थ  राष्ट्र
 सादत  अली  :

 हमें  सुचना  मिली  वापसी  कमीशन  के  लिये  कोई  संवाददाता

 है  कि  गोझा  में  पुतंगाली  सेना  की  संख्या  बढ़ा
 प्रमाणित नहीं  किये  जाते  वह  या  तो

 कर  इसे  मज़बूत  बनाया  गया  है  तथा

 तोपों  of  wet  से  इसे  सुसज्जित  किया

 संयुक्त  राष्ट्र  कमान  के  लिये  अथवा  चीनी

 तथा  कोरियाई  कमान  के  लिये  azar  दोनों
 गया है

 कमानों के  लिये  प्रमाणित  होते हैं  ।  भारतीय

 नमक
 संवाददाता  संयुक्त  राष्ट्र  कमान  के  लिये

 *E92.  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  प्रमाणित  हें  तथा  ae  निशस्त्रीकरण
 क्षेत्र

 से  काम  करते  हें  । क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  भारत  सरकार  बिना
 कुछ  भारतीय  समाचार  पत्र

 सेंस  नमक  के  उत्पादन  पर  कुछ  निर्धन  विदेशी  समाचार  एजंसियों  द्वारा  परिचालित

 लगाने  का  विचार  रखती  है  ;  तथा  फोटोग्राफ  प्रकाशित  करते हैं  ।  इस  विशिष्ट
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 फोटोग्राफ़  के  सम्बन्ध  में  जो  गलत  शीर्ष  मुख्य  कारण  मांग  का  घट  जाना

 दिया  गया  at
 ag  एक  विदेशी  समाचार  है ट्  दूसरा  कारण  यह  भी  है  कि  इस  के  स्थान

 एजंसी  ने  परिचालित  किया  था  ।  पर  जो  दूसरी  चीजें  काम  में  लाई  जाती  हैं

 उनकी  are  से  भी  प्रतियोगिता  बढ़ती  जाती
 कोरिया  स्थित  भारतीय  ah

 तै  \
 रक्षा-सेना  के  सेनापति  ने  इस  विदेशी  समाचार

 एजंसी  का  ध्यान  उस  श्रांति जनक  शीर्षक  रिंग्स  महीनों  का  आयात

 की  wit  दिलाया  जो  कि  ३०
 ८४.  डा०  अमोल  क्या

 RKB  की  | थ  एंड  पत्रिका
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 ने  थ  कोरिया  संस्करण  में  प्रकाशित  किया
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  बम्बई  सरकार  ने

 था  ।  ४  १९५३  को  इसका  सरकारी
 कपों  के  निर्माण के  सम्बन्ध  में  दो  रिस्

 तौर  पर  खंडन  भी  किया  गया  जो  भारत  मशीनें  arate  करने  की  अनुमति  मांगी

 के  समाचार  पत्रों  नें  प्रकाशित  इस
 ह ै?

 विदेशी  समाचार  एजंसी  ने  जनता  थोराट
 प्रति  मदीन  मूल्य  क्या

 के  पास  झपना  माफ़ी-नामा  भेज  दिया  तथा

 से
 एंड  ने  मौखिक  रूप

 क्या  सरकार  का  इरादा  इन
 इस  गलती  पर  अरपना  खेद  प्रकट  किया  |

 मशीनों  के  प्रख्यात  की  अनुमति  देने  का  है  ?

 लाख
 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )

 FEC.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  जी  हां  ।

 क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  लगभग  B,LV,000  रु०  |

 की  कृपा  करेंगे  कि  मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 क्या  गत  ay  की  मंदी  के  बाद  भारत-पाकिस्तान  सम्मेलन

 लाख  उद्योग  की  स्थिति  सुधर  गई  है  ;
 कासलीवाल  बया ६९३.  श्री

 अमरीका  को  जो  लाख  निर्यात
 पुनर्वास  मंत्री  ae  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 की  जाती  क्या  उसमें  भारी  कमी  हुई
 मं

 तै  तथा
 PEAR

 धार्मिक  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  हुये

 (7  यदि  हुई  तो  इसके  कारण
 पाकिस्तान  सम्मेलन  में  जो  समझौता  हना

 ब्या  था  उसका  FAT  पाकिस्तान  सरकार  ने

 क
 समर्थन  किया है

 ;  श्र वाणिज्य  मंत्रो

 गत  are  से  स्थिति  कुछ  कुछ  सुधरती  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में

 दिखाई  देती  है  ।  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 जी  श्रीमान्‌  ।  प्राप्त  आंकड़ो  पुनर्वास  मंत्री  go  पी०

 के  अ्रनुसार  चालू  वर्ष  में  अमरीका  को  भेजी  जुलाई-अगस्त  १९५३  के  हाल  के  समझौते

 गई  लाख  की  मात्रा  १९५२-५३  के  स्तर  में  यह  निर्णय  gar  ar  कि  निम्नलिखित  बारे

 पर  ही  रखो  जा  रही  परन्तु  8S 4 8-4RQ  में  दोनों  सरकारें  श्रावक  कदम  उठायेंगे  :

 के  मुकाबिले में  इस  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।
 (2)  प्रजा  विशेषकर  ऐतिहासिक
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 महत्व  के  अथवा  विशेष  धार्मिक  महत्व  १२  १९५३  को  दोपहर

 की  देखरेख  तथा  संरक्षण  ;  के  तीन  पाकिस्तानी  सदस्य  पुलिस

 मेन  तथा  एक  मनिहारा  पुनिया  जिले  के

 (२)  इन  स्थानों  पर  जानें  वाले  यात्रियों
 मंडल  बस्ती  गांव

 में  घुस
 राय  तथा  झाइनुद्दीन

 को  सुविधायें  तथा  सेवादारों  व  खादिमों  नामक  ग्रामीण  के  धान  के  खेत  में  भरे  पानी
 को  पर्याप्त  संरक्षण  तथा  श्रीवास  सम्बन्धी  में  मछली  पकड़ना  प्रारम्भ  कर  दिया  ।

 सुविधायें  ;  कौर  अपने  नौकर
 द्वारा  इसकी  सुचना  fart  पर

 (३)  धार्मिक  तथा  पवित्र  स्थानों  से  श्राईनुहीन  चौकीदार  तथा  अन्य  तीन  ग्रामीणों

 सम्बद्ध  सम्पत्ति  का  प्रबन्ध  उपयोग  को  साथ  जिनमें  बशीरुद्दीन  नामक

 ट्रस्ट  सम्पति  समित्ति  से  दोनों  सरकारों  द्वारा  एक  व्यक्ति  भी  खेत  में  गय  ।  उन्हें  देखकर

 ले  लिया  जाय  तथा  मामलों  को  शीघ्र  निर्णीत  पाकिस्तानियों  ने  मछली  पकड़ना  बंद  कर

 करने  के  लिये  वे  परस्पर  विचार  विनिमय
 ~

 दिया  तथा  पकड़ी  हुई  मछलियों  को  लेकर

 कब  ||  सीमा  की  भोर  जानें  ।  किन्तु  चौकीदार

 तथा  साथी  पाकिस्तानी  दल
 जब  कि  दोनों  सरकारों  के  प्रतिनिधियों

 सामन  कौर  उनसे  पूछा  कि  वे  भारतीय
 द्वारा  लिपि  गये  निर्णय  की  स्वीकृति  भारत

 क्षेत्र  में  क्यों  राय  तथा  श्राईनद्दीन  खेत
 सरकार  ने  भेज  दी  पाकिस्तान  सरकार

 ने  उपयुक्त  (३)  का  श्रनुसमथेनਂ करते  हुये
 कयों  मछलियां  पकड़  रहे  थे  ।  इस  पर  पाकिस्तानी

 पुलिस  मेन  नाराज  हो  गये  कौर  उनमें  से
 कहा है  कि  (१)  ate  (२)  के  सम्बन्ध में

 एक  ने  अपनी  राइफल  से  चौकीदार  पर
 उसके .  विचार  पूरक  रूप  भेज  दिये

 जायेंगे  ।
 श्रावण  किया  जिससे  उसके  चोट  ars  |

 इस  पर  चौकीदार  ने  श्राक्रमणकारी  पर
 पाकिस्तान  सरकार  से  नीतियों

 अपनी  लाठी  से  welt  किया  जिससे  वह  गिर

 की  स्वीकृति  शीघ्र  भेजने  को  कहा  गया  है  ।
 गया  तथा  राइफल  उसके  हाथ  से  छूट  गई |

 सीमा  प्रदेशीय  घटना  बशीरुद्दीन  ने  उसकी  राइफल  उठा  ली  कौर

 गांव  की  कौर  भागना  शुरू  किया  ।  एक

 fat  एस०  एन०  दास  :
 दूसरे  पाकिस्तानी  पुलिस  मेन  ने  उस नटर ४,

 श्री  भागवत  झा  :
 पर  गोली  चलाई  जो  बशीरुद्दीन  की  गरदन

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  में  लगी  कौर  वह  लड़खड़ा  कर  गिर  पड़ा ।

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  नवम्बर  इस  पर  wa  भारतीय  जन  गांव  की  प्रो

 भाग  गये  सौर  पाकिस्तानी  भी  अपने  घायल १€४३  में पुनिया  सीमा  के  निकट

 पाकिस्तानी  पुलिस  द्वारा  एक  भारतीय  साथी  को  लेकर  पाकिस्तानी  क्षेत्र  में  भाग

 जन  को  मार  दी  गई  ?  गये  |  भारतीय  तब  वापस  लौटे  श्र

 रूटीन  को  एक  निकट  भर्ती  वृक्ष  के  पास  ले यदि  तो  यह  घटना  किन

 परिस्थितियों  में  हुई  थी  ?  गये  जहां  उसकी  मृत्यु  हो  गई
 |

 पुनिया  के  जिलाधीश  ने  पूर्वी
 इस  मामले  में

 क्या
 कदम  उठाये

 बंगाल  के  अपने  प्रति-जिलाधीश  से  दुर्घटना
 गाहें  ?

 पर  शीघ्र  ही  संयुक्त  करने
 का  निवेदन

 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  सभा-सचिव  किया  है  ।  पाकिस्तान  में  हमारे  हाई  कमिश्नर

 सादत  अली  जहां  ।  ने  पाकिस्तानी  पुलिस  द्वारा  भारतीय  सीमा
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 के  अतिक्रमण  करने  पर  तथा  एक  भारतीय  ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  है  ।  किन्तु  सरकार

 नागरिक  को  मारने  पर  विरोध  पत्र  भेजा  को  यह  विश्वास  करने  का  कारण  है  यह

 है  ।  उन्होंने  पाकिस्तान  सरकार  से  यह  भी  संख्या
 बहुत

 कम
 है

 ।  यह  कम
 संख्या  भी

 maa की  है  कि  मामले जांच  करने  एकदम  बिलकुल  बेकार  नहीं  हुई  है  |

 के  तथा  अपराधियों को  सजा  देने  के  लिये  ये  मजदूर  पास  की  नमक  की  फैक्टरियों  में

 ate  कदम  उठाये  जायें  तथा  मृतक  के  काम  कर  लेते  हें  ।

 परिवार  वालों  को  समुचित  मुआवजा  दिया

 जाये
 |

 ढाका  में  हमारे  डिप्टी  हाई  कमिशनर
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,
 ने  भी  पूर्वी  बंगाल  सरकार  को  विरोध  पत्र

 भेजा  है  ।  बन्ध
 संख्या  ५९]

 नमक  की  फैक्टरियों  पंचवर्षीय  योजना  )

 ६९५,  श्री  सी०  और ०  नसीहत  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंग

 *६९६.  श्री  Ato  और  नसीहत
 :

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने

 उन  नमक  की  फैक्टरियों के  नाम  की  कृपा  करेंगे

 जिनका  उत्पादन  सन्‌  १९५२  शर  १९५३
 प्रकाशन  विभाग  की

 पुस्तिका

 feat  गया  था  तथा  प्रति  वर्ष  कितना

 में  मानव
 उपयोग  के  लिये  प्रतिनिधि  कर

 ईयर  एण्ड  भ्रानसर्सਂ

 का  किन  किन  भारतीय  भाषियों  में  ग्रनुवाद
 उत्पादन  प्रतिनिधि  किया  गया  कुल

 वार्षिक  उत्पादन  क्या  था  ;
 हो  चुका  है  waar  करने  का  विचार  है  ;

 कौर

 प्रतिषेध  के  परिणामस्वरूप

 मूल  पुस्तिका  तथा  ग्रनुवाद  के
 कितने  मजदूर  प्रभावित हुये  ;

 जो  मजदूर  बेकार  हो  गये
 मध्य  कितने  समय  का  wat  होगा  ?

 क्या  सरकार  ने  उन्हें  रोजगार  दिलाने  के
 सुचना  प्रसारण  मंत्री

 लिये  कोई  पग  उठाये  हैं  ;  कौर  :  पुस्तिका हिन्दी  में  प्रकाशित

 उन  फैक्टरियों  के  नाम  जिन्होंने  हो  चुकी  है  ।  इसे

 कि  विदेशों  को  तथा  कलकत्ता  को  समुद्र

 द्वारा  नमक  का  निर्यात  किया  तथा  प्रत्येक
 तेलगू  तथा  उदू

 देश  को  कौर  कलकत्ते  पृथक  में  प्रकाशित  कने  का  प्रबन्ध  भी  किया  गया

 सन्‌  १९४५१,  PEXR  व  RXR  में  कितना  है  ।

 निर्यात  किया  गया  ?
 हिन्दी  संस्करण  १९५३

 उत्पादन  मंत्री  के ०  सी ०  :  में  मूल  अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ  साथ

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  शित  किया  गया  था  ।  शेष  १२

 है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  के  ..
 जो  प्रेस  में

 4S]  संस्करण  के  अतिरिक्त  जिसमें  लगभगਂ
 चार

 ate  ‘ (7 j  प्रतिषेध
 द्वारा  प्रभावित  aga  इस  महीने  प्रकाशित हो

 मजदूरों  को  संख्या  के  विषय  में  सरकार
 को

 जाने
 की

 आशा  @  |
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 जम्मू  तथा  काश्मीर के
 लिये  सामुदायिक  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा

 परियोजना  जिमें  भारत  सरकार  से  मान्यता  प्राप्त  प्रेस

 ३०४.  ठाकुर  लक्षण  सिह  चरक :
 संवाददाताओं के  विषय  में  ब्योरे

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 बताये  गये  हों  :

 कि  क्या  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  को
 भी  (१)  संवाददाता का  नाम  ;

 सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्र  में  ले  लिया  गया  (२)  समाचार  पत्र  या  समाचार

 है
 !  या  समाचार  एजेंसी  जिसके

 इस  के  लिए  कौन  कौन  से  क्षेत्र  लिये  मान्यता  मिली  है  ;  तथा

 चुने  गये  हें  और  क्या  पूरी  योजना  भारत  (३)  पंत्र  करता  .  वास्तविक

 सरकार  के  प्रभार  में  चलेगी  या  राज्य  सरकार  अनुभव  के  वर्षों  की  संख्या
 ?

 क े?  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रो ਂ  कस

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सामुदायिक  :  (१)  तथा
 (2). 0% एक  विवरण  सदन

 परियोजना  के  लिये  कितनी  स्वीकृत  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 की  गई  है
 ?  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]  ।  (३)  विदेशी

 सिचाई  विद्युत  उपमंत्री  प्रेस  संवाददाताओं  तथा  भारतीय  समाचार

 पत्रों  या  समाचार  एजेंसियों  का  प्रतिनिधित्व :  हां  |

 करने  वाले  प्रेस  संवाददाताय्रों  मान्यता
 वे  क्षेत्र  मान सर  और

 प्रदान  करने  के  नियमों  की  एक  प्रति  सदन
 बडगाम  जिलों  में  स्थित  हैं  ।  योजना  राज्य

 सरकार  द्वारा  कार्यान्वित की  जायेगी  ।
 पटल  पर  रखी  जाती  है  |  परिशिष्ट

 २,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]
 योजना  के  लिये  भारत  सरकार

 द्वारा  कोई  निश्चित  राशि  स्वीकृत  नहीं  की
 नंदी  घाटी  परियोजनाओं  को

 उत्पादन )

 गई  किन्तु  राज्य  सरकार  को  सूचित  कर  ३०६.  श्री  Ato  पी०  नायर  :  क्यां

 दिया  गया  है  कि  अपना  हिस्सा  जोड़ने  के  fears  तथा  बिद्धृत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 लिये  अन्य  राज्यों  द्वारा  गया  व्यय  करेंगे  कि  भाखड़ा  दा०  घी

 का  ढांचा  लिया  जायेगा  ।  तथा  हीरा कुड  परियोजनाओं में  इस  समय

 राज्य  के  लिये  स्वीकृत  सामुदायिक  परियोजना  बिजली  की  प्रति  यूनिट  मध्यमान  उत्पादन

 लागत  लगभग  कितनी  है  ?
 के  विकास  क्षेत्रों  पर  होने  वाला  व्यय  तीन

 वर्षो ंमें  ६५  लाख  रुपयों  से  alae  नहीं  होना  सिंचाएं  बिद्युत  उपमंत्री

 चाहिये  कौर  हमारा  हिस्सा  लगभग  २२.७२  :  if  सुचना  देने  वाला  एक

 लाख  रुपये  होगा  ।  भुगतान  के  लिये  व्यवस्था  विवरण  संलग्न जाता

 यह  है  कि  हम  अपना  हिस्सा  वास्तविक  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]

 व्यय  के  आधार  पर  देते  हैं  शौर  यह  राशि  अखिल  भारतीय  हथकरघा  ate

 को  सहायताਂ  के  खाते  में  लिखी
 ३०७.  श्री  ato  पी०  नायर :  क्या

 जाती  है
 ।

 _  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री सदन  पटल  पर

 प्रस  संवाददाता
 एक  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा

 ३०५.  श्री  Ato  पी०  नायर  बया  जिसमें  निम्न  बात  दो  गई  हों  :

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  सदन  पटल  पर

 565  PSD.

 (2)  द्वारा
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 १९५२  में  बनाये  गये  अखिल  भारतीय  ae  लिवर  तेल  के

 करघा  बोड़े  की  कार्य-प्रणाली  के  ब्यौरे  ;
 जहां  तक  विदित  कुछ  शुल्क  या  उपकर

 (२)  बोर्ड  द्वारा  विविध  राज्यों  से  नहीं  देते  ।
 वे  सरकार  को  उत्पादन  के  आंकड़े

 विचारार्थ  प्राप्त  हुई  योजनायें  ;  तथा  स्वेच्छा से  बता  देते  हैं  ।

 (३)  wa  तक  बोर्ड  के  परामर्श  पर  या
 जानकारी  बताने  वाला  एक

 तदनुसार  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के  ब्योरे  ?  विवरण  समान  किया  जाता  है

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६५]
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 नारियल जटा

 टी
 ०:  कृष्णमाचारी  )  :

 तीन  विवरण  संलग्न  ३०९.  श्री  ato  पी०  नायर :  क्या
 किये  जाते  हें  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ३,  अन  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 बन्ध  संख्या  ६४

 कृपा  करेंगे  कि

 शाक  लिवर  तेल
 भारत  में  FEYR-4R  में  उत्पादित

 नारियल  जरा  के  नारियल-जटा  कौर
 ३०८.  श्री  ato  पी०  नायर  व्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १९
 उसके  माल  की  कुल  तथा

 नारियल-जटा-उद्योग  के  एक
 १९५३  को  दिये  गये  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 ३४३  के  उत्तर  का  निर्देश  करेंगे  तथा  यह
 काम कर  की  सम्मान  प्रति  व्यक्ति  मासिक

 ?
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 मूल  प्रदान के  भाग  के  उत्तर
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी०ਂ  कृष्णमाचारी ) में  निर्दिष्ट  १९४५०  से  १९४५२  तक  के  वर्षों
 तथा

 एक  विवरण  संलग्न  किया  जाता  है  ।

 परिशिष्ट ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]

 Ble  पैमाने  के  उद्योग

 are  लिवर  तेल  की  इस  मात्रा

 का  उत्पादन  करने के  लिय  लगायें  गये  ३१०.  डा०  अमीन  :  क्या  वाणिज्य

 करों  की  संख्या  श्र  उनकी  प्रति  व्यक्ति  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मासिक  ara  ;  कि  सरकार  दवारा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  क्या  ठोस  पग

 क्या  तेल  के  उत्पादकों  को  उत्पादित

 मात्रा  के  विषय  में  सरकार  को  सूचित  करना
 उठाये गये  हें  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 पड़ता  हैं  या  कुछ  शुल्क  या  उपकर  देना  होता

 है  :  तथा  टी ०
 :  एक  विवरण  संलग्न

 किया  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३;
 REV 9-05  से

 2&y  8-KR

 तक  आयातित  मत्स्य-तेल का  मूल्य  ?
 अनुबन्ध  संख्या  ६७]

 संगमरमर  की  खानें  तथा  कारखानें

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 टो०

 ३११.  श्री  बलवन्त  fag  महता  क्या

 fo  :  <€.४५  लाख  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की

 रुपये  जैसा  कि  उत्पादकों  द्वारा

 बताया  गया  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि  मकराने  की

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  संगमरमर  की  खानों  तथा  कारखानों  को
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 समय  पर  झ्रावश्यकतानुकल  एस०  एस०  स्टील  कम्पनियों  के  रूप  में  संगठित  राज्य-उपक्रमों

 प्लेट्स  न  मिलने  के  कारण  पत्थरों  की  चिराई  तथा  स्वायत्त  निगमों  के  विषय  में  जानकारी

 में  बाधा  पड़ने  से  कई  लोग  बेकार  हो  जातें  चाहते
 हैं

 ।
 संबंधित  विविध

 मंत्रालयों  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  यथासमय

 यदि  तो  ar  सरकार  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उन्हें  पर्याप्त  मासिक  कोटा  देने  पर  विचार
 ह

 ञ
 के

 ~

 कर  रही  हैं  ;  तथा

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब
 ३१३.  श्री  अनिरुद्ध  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने
 तक  विनिश्चय होने  की  ara  है  ?

 की  कृपा  करेंगे कि  gevo a TFT से  जून  PEXR  तक

 वाणिज्य  मंत्री  प्रतिवर्ष  निर्यात  किये  गये  हथकरघे  के  कपड़े

 ऐसी  कोई  शिकायत  सरकार  के  ध्यान  में  की  मात्रा  तथा  मलय  कितना  है  कौर  वह  किन

 नहीं  लाई  गई  है  ।
 किन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  था

 ?

 यदि  इस  विषय  हथकरघे  के  कपड़े  का  प्रचार

 में  श्रावेदन  प्राप्त  तो  इस  पर  विचार  करने  के  लिये  विदेशों  में  ०५  व्यापार

 किया  जाएगा  ate  भ्र विलम्ब  कुछ  free  प्रतिनिधियों  द्वारा  सरकार  ने  काय

 किया  जाएगा  |
 किये हें  ?

 स्वायत्त  निगम  विदेशों  में  हथकरघे  के  किस

 क्या  प्रकार  के  कपड़े  की  अधिक  मांग  है
 ?

 ३१२.  श्री  सिंहासन  सिह

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०

 टी०  एक  विवरण द्वारा  १५

 १९४७  के  बाद  से  नियुक्त  किए  गए  स्वायत्त
 सम्बद्ध  किया  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 निगमों  के  नाम  तथा  संख्या  ;
 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६८].

 सरकार  तथा  एजेंसियों  विदेशी  बाज़ारों  में  हथकरघे  के

 द्वारा  क्या  कुछ  राशि  विनियोजित की  गई  कपड़े  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिये  विदेशी  बाजारों
 ~  ~  ~

 प्र  यदि  तो  कितनी  ;  में  चीजें  बेचने  के  लिये  एक  संगठन  की

 इन  निगमों  संचालकों  स्थापना  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 के  निर्वाचन का  तरीका  तथा इस  प्रकार  रंगून  तथा  सिगापुर  में

 निर्वाचित
 नामनिर्देशित  होने  के  लिये  अधिकारी  नियुक्त  किये  जायेंगे  और  वे

 भारतीय  निर्यात  कर्त्तव्यों  तथा  विदेशी  आयात अपेक्षित  भ्राताओं  ;

 किताबों  के  बीच  सम्पर्क  अधिकारियों के  रूप
 ये  संचालक  तथा  निगम  किसके

 में  कार्य  करेंगे  ।

 प्रति  उत्तरदायी  तथा

 तथा  बैंगलोर  में  हथकरघे
 (&)  उनको  किस  प्रकार  हटाया  जा

 के  कपड़े  के  वाणिज्यालय खोलने  का  भी

 सकता  है  कौन  हटा  सकता  है  ?.
 विचार  है  ।  भारत  सरकार  के  व्यापार

 उत्पादन  मंत्री  के ०  आयुक्तों  से  नमूनों  जो  कि  कपड़ा  अव्यक्त

 प्र नुमा नत  माननीय  सदस्य  निजी  संयुक्त  के  द्वारा  वहां  भेजे  जाते  प्रदर्शन  करने  के
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 निमित्त  प्रदर्शन  कक्ष  खोलने  तथा  जहां  (३)  दुग्ध  या  दुग्ध

 mare  उन  नमूनों  की  चीजों  को  (४)

 बेचने के  लिये  भी  कहा  गया  है  ।  (4)  सिंगार  व

 सजाने  (६)

 के  टेबुल  (७)  प्लास्टिक का  सामान  ?

 कमीज़ों  का  वाणिज्य  मंत्री

 एक  विवरण  सम्बद्ध  किया  जाता  है  ।
 भूरा  तथा  सफेद  तौलिये

 तथा  तौलिये  के  परिशिष्ट  श्श्  अनुबन्ध  संख्या  Vo

 wera  के  रूमाल  तथा  किमखाब  |  जड़ी-बेटियां

 ३१६.  श्री  ato  पी०  क्या आल  इण्डिया  रेडियो  का  देहाती  कार्यक्रम

 ३१४.  सरदार  हुक्म  faz:  कया
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  Reo,  १९५१,  REXR
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 तथा  १९४३  में  भारत  से  निर्यात  की  गई

 जड़ी  बूटियां  तथा  उनके  हिस्सों  का  मूल्य
 कॉल  इन्डिया  रेडियो  अपन

 कितना  था  तथा  प्रत्येक  sar  को  किये  गये
 देहाती  कार्यक्रम  को  किनਂ  किन  बोलियों  में

 निर्यात  के  मूल्य  का  व्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रसारित करता  है  ;

 क्या  इन  कार्यक्रमों  भविष्य
 भारतीय  श्रौषधिनिर्माण  उद्योग

 की  जड़ी  बूटियों  से  तयार  किये  जाने  वाले
 में  कौर  अधिक  बोलियों  era  प्रसारित

 रसायनों  के  मामले में  आवश्यकता  कितनी

 करने का  विचार  है  ;  तथा
 है ?

 यदि  ऐसा  तो  वे  wer  बोलियां

 कौन  सी  जिन्हें  इसमें  सम्मिलित

 सरकार

 जड़ी  बूटियों  से  बनाये  जानें  वाले  रसायनों

 करने  का  विचार है  ?  के  निर्माण  करने  की  सम्भावना  की  जांच

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  की  है  यदि  ऐसा  तो  इस  प्रकार  की

 से  जांच  की  वस्तुत बातें  कया  हैं  ?

 जिसमें  यह  सूचना  दी  हुई  सदन  पटल  पर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टो०  :  चूंकि रखा  जाता हे  ।  दिखाये  परिशिष्ट
 %,

 अनुबन्ध  संख्या  ६९  निर्माण के  काम  में  भराने  वाली  जड़ी  बूटियों

 आयात  के  निर्यात  के  आंकड़ों  का  सरकारी  आंकड़ों

 ३१५,  सेठ  गोबिन्द  क्या
 में  पथक्‌ 2 ह न्  उल्लेख  नहीं  इसलिये

 मांगी  गई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  PEXR—YZ  में  निम्न  वस्तुओं
 केवल  रसायनों

 की  कितनी  कितनी  मात्रा  भारत  में  ware
 के

 बारे
 में

 ही
 सूचना  उपलब्ध

 हैं
 ः

 की  गई  :  Tuo 2९६६: ८|
 ग्र नुमा  नित

 —-——

 अनावश्यकता यें (१)
 सुरा

 मनमानी  —

 BG,000  पौंड (२)  डिब्बों  में  सुरक्षित  भोजनादि  कुनन  तथा  इसके

 की  लवण  एलड्रिन  ३००  पौंड
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 रसायन  अनुमानित  विधिक  में  सिचाई  (३)  कितनी  बिजली

 ed  ee
 आवश्यकतायें  पेदा  (४)  परियोजना  पर  कुल  कितना

 खर्च  तथा  (५)  ऋण  के  ब्याज का  दर
 ऐमेटीन

 bey
 २५०  पौंड

 सेटोनिड  १३००  पौंड
 कितना है  ;  तथा

 ऐट्रोपाइन  सल्फेट  Lo  पौंड
 उपरोक्त  बातों  के  सम्बन्ध  में

 £ ह: ह  कया  है  ?
 जी  हां  ।  कुनन  प्रौढ़  इसके

 सैन्टोनीन  श्र  इसके  श्रोपियम  सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 बैलाडोना  सार  तथा
 परियोजना

 कैफीन  कौर  इसके  लवण  भारत  में  बनाये  अधिकारियों से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 जा  रहे  हें  ।  केन्द्रीय  औषधि  ग्रनुसन्धान  है  और  यथा  सम्भव  शीघ्र  सदन  पटल  पर

 रख  दी  जायगी । लखनऊ  में  विभिन्न  रोगों  में  लाभदायक

 समझी  जाने  वाली  जड़ी  ४: 11  डिवीजन  के  जल  शुल्क  वसूली  का

 बूटियों पर  अनुसन्धान किया  जा  रहा  है  :  मामला

 (१)  terre  मैला बे रिका  ३१८.  श्री  अजित  सिह  :  क्या

 (२)  ऐमब्लिका  श्रॉफिशिनेलिस
 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  केन्द्रीय  लोक

 (3)  ऐचाइरेंथेस  ऐसपेरा  निर्माण  विभाग  में  भ्रष्टाचार  नामक  पुस्तिका

 (४)  सिसम्पैलोस  पेरेरा  के  सम्बन्ध  में  ११  REY?  को  श्री

 (५)  क्राटीवा  नरवाला  अर ०  के०  fayar  द्वारा  पूछे  गये  एक  रूप

 (६)  नार्डीस्टाच्यास  जटोमंशी
 सूचना  प्रश्न  के  दिये  we  उत्तर  में  सदन

 (७)  स्टेफाया  ग्लैमरस  पटल  पर  रखें  गये  विवरण  का  निर्देश  करने

 (5)  सीसालपिन्या  डिजना  तथा  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (&)  सेन्टापेडा  भ्रबिकुलेरिस

 (to)  मिलो डि नस  मोनो जि मस

 क्यो  सरकार  को  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  डिवीजन  के  जल  शुल्क
 (११)  सेफेलन्ड्रा  इन्डिका

 वसूली  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  स्पेशल  पुलिस
 (१२)  साइक् ली  बनाई

 (१३)
 getter

 एस्टैब्लिशमेंट  द्वारा  की  गई  जांच  की  रिपोर्ट

 मिली  है  ;  तथा

 (१४)  पिंक्रोरिजञा  कुरी

 (१५)  सुभ्रोवोल्फ़िया  सर्पेन्टीन  यदि  ऐसा  है  तो  इस  मामलें

 (2&8)  रुभप्रोवोल्फिया  कने सन्स  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 (१७)  डिजिलालिस  ला नाटा  ।

 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 भास्कर  नांगल  परियोजना
 स्वर्ण  :  जी  हां  ।

 ३१७.  को  डी०  ato  क्या
 इस  मामले  से  सम्बन्धित  ठेकेदार

 सिचाई  तथा  विख्यात  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 पर  मुकदमा  चलाया  गया  किन्तु  न्यायालय

 नें  उसे  दोषारोपण  किये  बिना  ही  छोड़  दिया  |

 (2  निर्माण  अवधि  के  सम्बन्ध में
 Fanon

 इन  परिस्थितियों  में  ऐसे  मामले  में  सरकारी

 भाकरा  नांगल  परियोजना  की  प्रति  लत  कर्मचारियों  को  क्या  दण्ड  दिया  जाना

 re  बातਂ
 विचाराधीनਂ

 है  ।
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 पटेल  नगर  में  वर्षा  के  पानो  को  नालियां  ३०  REKS  तक  की  अवधि  में

 तथा  गत  तीन  वर्षों  के  तत्संव्ारी  अवधि  में
 ३१९.  को  एम०  एस०  ग्रुपादस्वामी  :

 पाकिस्तान  से  आयात  किये  गये
 कच्चे  पटसन

 क्या  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री
 ary जै

 पटन  तई  दिल्ली  में  उषा  के  पानी  की
 की  मात्रा  दी  ९ च  सम्बद्ध  किया  जाता  है  ।

 नालियों  के  सम्बन्ध  में  २४  अगस्त  १९५३
 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७२|

 को  पूछे  गधे  अतारांकित  प्रसून  संख्या  ४१३  औद्योगिक  मजदूर  गह-व्यवस्था  योजना

 के  दिये  गयें  उत्तर  का  निर्देश  करने  तथा
 ३२  श्री  नाना दास  क्या

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यू  बताने

 इस  काय  के  विभिन्न  भागों  के
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 fat  कितनी  रकम  के  शाखा  का  अनुमान
 उन  आद्योगिक  संगठनों  के  नाम

 कितनी  रकम  के  टेंडर  कराये  थे  और  त्रस्त
 क्या  हें  जिन्हें  चालू  ae  में  प्रौद्योगिक  मज़दूर

 में
 कितनी

 राशि  का  भुगतान  किया  गधा

 तवां
 गृह-व्यवस्था  योजना  के  लिये  भ्रनुदान  दिये

 गये  हे  ;  तथा

 इस  art  को  करने  के  लिये
 area  राज्य  में  इनके  लिये

 सात  भागों  में  विभक्त  करने  के  क्या  कारण
 a

 =
 ट

 ?  कितनी  राशि  दी  गई  हें  ?

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्रो
 स्वर्ण  fag)  :  तथा

 स्वर्ण  एक  विवरण
 दी

 जिनमें  अपेक्षित  सुचना  दी  हुई
 सदन  पटल  पर  रवा  जाता  ।  सदन  पटल  पर  रखें  जाते  ह  ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध
 संख्या  92 |  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  93 |

 इस  विचार  से  कि  आर  सस्ते  पटेल  नागर  में  निर्माण-काय

 दामों  में  काम  हो  सके  |

 FR  थ्रो  To  एन०  विद्यालंकार

 पाकिस्तान  से  पटसन  का  आयात  क्या  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 ३२०८  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  को  पटेल  नई  दिल्लीमें किये में  किये  गये

 कृपा  करेंगे  कि  गत  भारत-पाकिस्तान  व्यापार  उन  निर्माण  कार्यों  के  नाम  क्या  ह  जिन  में

 समझौते  के  बाद  पाकिस्तान  से  भारत  में
 उड़ाने  के  लिये  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 पटसन  की  कितनी  मात्रा  का
 ग्रा यात

 frat
 पुनर्वास  संख्या  २  के

 गया  था  ?
 कार्यकारी  इंजीनियर  द्वारा  ठेकेदारों  को

 ०  तीन  वर्षों  के  आयात  के  रुपया  दिया  गधा  था  ;

 आंकड़ों  की  तुलना  में  इस  श्रावित  के  श्रांक डे  मंजूर  गये  प्राक्कलन

 कसे  है  ?  में  कितना  पत्थर  उड़ाने  की  व्यवस्था  थी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  तथा  अन्त  में  कितना  पत्थर  उड़ाने  के  लिये

 डी०  :  तथा  भुगतान  किया  गया  ;  तथा

 एक  विवरण  fe  में  पहली  ReY3  उड़ाये  गये  पत्थर  को  किस

 जबकि  यह  समझौता  लागू  किया  गया  प्रकार  हटाया  गया
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 गुह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  के  विकास  को  frr न्  सीमा  तक
 दिखलाया  है

 स्वर्ण  a4  जायेगा  ?

 लंदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जात  है  ।
 प्रदर्शनी  में  ate  कौन  कौन  से

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७४]  बड़े  ग्राम  उद्योग  दिखलाये  जायेंगे  ?

 इसका  कुछ  भाग  wey  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 कार्यों  के  लिये  दे  दिया  war  था  तथा  शेष  टी०  कृष्णमाचारी  :  मामला

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पास  है  ।  aa  है  ।

 खाली  प्रदश नी  हस्त-करघा  उद्योग  प्रस्तावित

 श्री  प्रदर्शनी  के  क्षेत्र  में  नहीं  कराता  । RRR.  मुनि स्वामी  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  घानी  द्वारा

 कपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  अखिल  तेल  हाथों  से  धान  मधु-मक्खी
 भारतीय  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  ars  दिल्‍ली

 चमड़ा  दियासलाई

 में  एक  प्रदर्शनी  का  आयोजन  कर  रहा  है  खानें  के  काम  में  न  art  वलि  तेल  से  साबुन
 जो  कि  फरवरी  के  तरन्त  तक  खुलेगी  ?

 गुड़  तथा  मिट्टी  के  बैत

 इस  प्रदर्शनी  में  हस्त-करवा  उद्योग  तथा  tart

 —  a  ee,



 द
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 न
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक श् भ्  कार्यवाही



 संसदीय वाद  विवाद

 (  भाग  RTA  और  उत्तर  से  गा  कार्यवाही  )

 शा सक्रिय  वृत्तान्त
 सन्  a  «न

 O88  १०३०

 भरकम  ह  हਂ  बाद
 द

 |  दि  ०  सभा

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  की  गई ७  १९५३

 वाही  दिखलाई  गई  है

 सदन  की
 बैठक  डेढ  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 सांसद  काय  मंत्रो  सत्य  नारायण
 प्रशन  और  उत्तर

 भाग  2)

 :  में  निम्न  विवरण  जिन  में  प्रत्येक

 के  सामने  विभिन्न  सत्रों  के  दौरान  में  दिये
 २.३५  स०  To

 पटल  पर  रखें  गये  पत्र
 वचनों  अर  sofas

 विवरण  जिन  में  विभिन्‍न  सत्रों  के  दो  रान  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  की  गई

 में  दिये  गये  वचनों  कौर  प्रतिज्ञाओं  वाही  दिखलाई  गई
 पटल  पर  रखता हूं

 ।

 (१)  अनुपूरक  विवरण  सख्या  २  लोक  सभा  का  चतुर  ee  |

 परिशिष्ट  ७  अनुबन्ध  संख्या  ९]

 लोक  सभा  का  तृतीय  १९५३  ।
 (२)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ७

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  १०]

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ८  लोक  सभा  का  द्वितीय  १९४२  ।

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ११]

 १४)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  €  लोक  सभा  का  प्रथम  oe ae

 [  देखिए  परिशिष्ट  अपुन्बा  संख्या  १२]

 (५)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ८  अ्रंतरकालीन  संसद  का  तृतीय  सत्र

 REXo |

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  १३]

 एकस्व  विधेय क  जाया  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 विधेयक को  स्थापित  करने  की
 वाणिज्य  मंत्रा  कर मरकर )

 अनुमति दी
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  एकस्व  सम्बन्धी

 विधि  को  संशोधित करने
 श्र

 इस
 का  प्रस्ताव  स्वीकृत

 |

 श्री  करमरकर  :  में  विधेयक  को शक त्री करण  करने  वाले  एक  विधेयक को

 ई
 स्थापित  करने  की  नीति  दी  जाय

 ।
 So

 की  सिफारिश  के  साथ  ge  स्थापित
 ।

 $83  PSD



 JOR?  ७  दिसम्बर  १९५३  भारतीय  एकस्व  तथा  रूपांकन  ORV

 )  विधेयक

 भारतीय  एकस्व  तथा  रूपांकन  खाद्य  शर  श्रौषघधियों  के  साथ  कीट  नाशक

 कीटाणु  नाशक  कौर  दूंगी  नाशक  को  भी विधेयक  )
 सम्मिलित किया  जा  सके  |

 वाणिज्य  मंत्रो  (ati  विधेयक  के  खंड  २  में  एक  नई

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :  उप-धारा  (४)  इस  लिए  जोड़ी  जा  रही  है

 कि  भारतीय  एकस्व  तथा  रूपांकन
 ताकि  सरकार  को  वस्तुभ्नों की  उस

 श्रेणी  के  बारे  में  समय  समय  पर  अधिसूचना १९११  में  भ्रग्रेतर  संशोधन

 करने  वाले  एक  विधेयक  पर  विचार  किया
 निकालने  के  आ्रावश्यक  अधिकार

 मिल  जिस  केਂ  सम्बन्ध  में  वह  यह

 में  ने  प्रभी  एक  व्यापक  एकस्व  विधेयक

 समझती  हो  कि  नियन्त्रक  को  धारा  २३  ग  ग

 के  अन्तर्गत  अधिकार  प्रयुक्त  करने  चाहिए  ।

 स्थापित  किया  जिस  में  एकस्व  जांच

 समिति  की  अधिकांश  महत्वपूर्ण  सिफ़ारिशों
 सदन  यह  अनुभव  करेगा  कि  उन  वस्तुयें

 जिन  के  लिये  नियन्त्रक  को  भविष्य  में

 सम्मिलित की  गई  हैं  किन्तु  इस  विधेयक
 अनिवार्य  श्रनूज्नञप्ति  देनी  आवश्यक

 के  पारित  होने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  इस
 पूरी  सूची  नहीं  बनाई  जा  सकती  |

 लिए  बीच  के  समय  में  हमारे  लिये यह
 मेरे  ज्येष्ठ  सहयोगी  नें  जो  संशोधन

 aa  हो  गया  है  कि  एकस्व  तथा  रूपांकन

 नियन्त्रक को  कीट  कंगना  नाक  प्रस्तुत  किया  है  उस  का  आशय  केवल

 विधेयक  की  कुछ  संदिग्धता ओं  को  दूर  करना
 आदि  के  निर्माण  के  लिए  a frat  अनुज्ञप्ति

 देने  के  अ्रधघिकार ही  प्रदान  करने  के  लिए
 है  ।  विधेयक में  यह  उपबन्ध किया  गया  है

 नियम  की  धारा  २३  ग  ग  में  संशोधन  किया
 fe  श्रनूज्ञाप्त  सम्बन्धी  अधिसूचना  जारी

 जाये  |  करने  पहले  सरकार  को  इस  पर

 विचार  करके  अरपना  समाधान  करना  होगा

 इस  बात  को  ध्यान में  रखते  हुए
 कि  एकस्व  के  अधीन  एक  wafer  देना  लोक

 fe
 कृषि  हमारी  अरे-व्यवस्था  का  एक  हित के  लिये  उचित  या  ग्रावश्यक  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  अंग  यह  अत्यावश्यक  है  कि
 सुचना  जारी  होने  के  बाद  भी  नियंत्रक  इस

 कीट  नाशक  बड़े  पैमाने  पर  बनाये  जायें  श्र  सम्बन्ध  में  का  समाधान  करेगा

 हमारे  विधान  में  त्रुटि  न  रहने  कि  वह  वस्तु  जनता  को  सस्ते  दामों  पर

 दी
 जिस  से  स्वार्थी  लोग  अनुचित

 लाभ  सकें  इसी  प्रयोजन के  लिए
 मिल  सकेगी wie  एकस्व  प्राप्त  करने

 वाले को  met  एकस्व से  उचित  arr
 q  अधिकार  बिचार ताकि

 होगी  |  हम  ने  विधेयक  में  एक  विशिष्ट

 नियंत्रक  को  अ्रघिकार  मिल  जाये  वह
 बन्ध  किया  है  कि  अनुज्ञप्ति की  शर्तें  निश्चित

 औषधियों  श्र  शल्य  चिकित्सकीय
 करते  समय  नियन्त्रक  aq  बात  का  ख्याल ल

 सामान
 की  तरह  इन  वस्तुये ंके  लिए  भी  रखेगा  fe  ऑ्राविष्कारकों  को

 अनुज्ञप्ति  जारी  कर  सके
 |

 कर  मिले  ।

 sera,  विधेयक  के  खंड  २  का  उद्देश्य  महोदय  अध्यक्षता  पर

 यह  है  कि  भारतीय एकस्व  रूपांकन  में  अनुभव  करता  हूं  कि  यह

 Pe 22  की
 वर्तमान  धारा  २३  विधेयक  विवादास्पद है  कौर  चूंकि  इस

 य  ग  के  काय  क्षेत्र  को  बढ़ाया  ताकि  लोक  स्वास्थ्य  से  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  है  इस  लिए
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 वध  यक

 में  आशा  करता  हं  कि  सदन  इसे  बिना  अधिक  समझ  में  नहीं  ara  कि  इस  का  afro

 चर्चा  के  स्वीकार कर  लेगा  कया  है  ।  उपबन्ध  यह  है  कि  अनिवायें  ग्रनज्ञप्तियां

 दी  जायेंगी  किन्तु  इन  का  प्रयोग  केवल  एक
 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 विशिष्ट  प्रयोजन के  लिए  किया  जा  सकेगा

 हुआ
 मेरे  विचार  में  यदि  ब्रिटिश  अधिनियम

 को  एन०  स०  चटर्जी
 की  नकल  करनी  हैं  तो  यह  उचित  रूप से

 में  एक  बात  स्पष्ट  करवा  सकता  की  जानी  चाहिए  ae  उपखंड  (३)  को

 तथा  कारणों  के  विवरण p  |
 निकालना नहीं  चाहिए  |

 में  बतलाया  गया  हे  कि  ब्रिटिश  एकस्व

 अधिनियम  १९४९  की  धारा ४१  की  तरह
 रा  कर मरकर  यदि  पेरे  माननीय

 मित्र  नये  संशोधन को  ठीक  तरह से यहां  भी  प्रकार  के  अधिकार  लिये

 जा  रह ेहें  पह  प्रगति  बात
 हूं  कि  अधिनियम  तो  वे  देखेंगे  कि  यह  बहत  युक्तियुक्त

 संशोधन  है  कौर  विंमान  परिस्थितियों  में को  satay किया  जा  रहा  ह  ।  हमें इस

 का  स्वागत करना  चाहिए  किन्तु  में  उस
 बिल्कुल  आवश्यक  है  ।  हम  मल  अधिनियम

 संशोधन  को  नहीं  समझ  सका जो  कि  माननीय  में  से  कुछ  भी  नहीं  निकाल  रहे  हैं  कौर  एकस्व

 के  fat  आवेदन  केवल  प्रयोजन
 मंत्री  ने  किया  है

 ?  माननीय

 मंत्री  इस  बात  पर  श्राग्रह  करते  हूं  कि  पंक्ति  के  निमित्त  करना  होगा  जिस  के  हेतु उस  का

 २  से  २६  तक  के  स्थान  पर  HS  प्रौढ़  रख  सर्वप्रथम  आविष्कार किया  गया  था

 कर  के  खंड  २  में  संशोधन  किया  जाये  ।  में  श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  में  माननीय

 कहना  चाहता  हूं  कि  इन  दादों  की  न
 मंत्री  का  केतन  हं  ।  इस  का  प्रथ  यह  है  कि

 तो  भाषा  ठीक  है  प्रौढ़  न  ही  इन  का  कुछ  सारा  संरक्षण  जारी  रहेगा  ।  क्या  में  जान

 मतलब  निकलता है  ।  मेरे  विचार में  यह

 ब्रिटिश
 सकता हं  कि  यह  वाक्य  कहां  से  गुरू  होगा

 ?

 एक  वांछनीय  संशोधन  नहीं है  ।

 अ्रधिनियम की  धारा  की  पुरी  नकल  तो  की
 को  कर मरकर  :  पंक्ति  २२  से  ।  अन्यथा

 इस  का  wy  यह  होता  fe  af  खाद्य गई
 किन्तु  उस  में  से  उप-खंड  (३)  को

 औषधियों  इत्यादि  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य
 निकाल  दिया  गया  है  उस  के  Teg

 पर  ये  शब्द  रखें  दिये  गये  हें
 अविष्कार  feat  साथ  तो  उस  aa  aria

 tare के  लिए  (१)
 शौर

 (

 भ्रनश्ञप्तियों  के  जाने  तथा
 में  उल्लिखित  उन्हीं  प्रयोजनों  के  हेतु  आवेदन

 उन  की  दाँतों  के  ag  किये  जाने  से  संबंधित
 करना  ।  यह  पाठ  ठीक  नहीं  होगा  ।

 उप-धारा  (१)  तथा  उप-धारा  (२)  के
 वास्तव  में  ada  संदोधन से वतेमान से  विमान

 जहां  तक  उन्  लाग  किया  जा  सकता
 विधेयक  में  कुछ  सुधार  हो  जायगा  |

 ऐसे  एकस्व  पर  लाग  होंगें  शर  एसी
 को  बो०  नायर

 भ्र धि सूचना  के  निकलने  पर  उपरोक्त  उपबन्ध

 तदनुसार लाग  होंगे  ै  यह  विधेय॑क  बहुत  से  वायदों  के  बाद  राज  पुरः

 स्थापित  किया  गया  हूँ  ।  सरकार  हमेशा  यही

 को यदि  उप-खंड  (१)  (२)  कह  देती  थी  कि  ag  एकस्वों  के  बारे  में एक

 पढ़ा  जाये  ज्ञात  fe  अनुभूतियों  व्यापक  विधेयक  लाने  वाली  है  ।

 के  देने  या  उन  की  शर्तें निश्चित करने  के  बारे  माननीय  मंत्री  को  इस  विधेयक  के  लाने

 में  वास्तव में  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  मेरी  धन्यवाद  देता  परन्त ुमें  उनकी  बात  सेः
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 वी०  पी०

 सहमत  नहीं  हूं  कि  यह  विधेयक  विवादास्पद
 हैं  तो  इसका  इम्पीरियल  केमिकल  इंडस्ट्रीज़

 है  क्योंकि  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  भारत
 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  भारत  सरकार  न

 म  एकस्व  विधि  हमेशा  कुछ  क  विदेशियों  की

 भलाई  कौर  लाभ  के  लिये ही  काम  art

 स्वयं  इस  विषय  में  मौलिक  अ्रनूसंधान  कार्य

 नहीं  किया  इम्पीरियल  केमिकल  इंडस्ट्रीज
 रही ह  ।  इस  बात  को  माननीय  मंत्री  ने  भी

 सरकार  की  सहायता  से  यह  किया  कर  रही  है  ।
 मान  लिया  ह  ।  पिछली  बार  darters  विधेयक

 मेरे  कहने
 का

 मतलब  यह  हैं  कि  चूं  कि  श्राप  इस

 पर  बहस  होते  समय  उन्होंने कहा  था  कि  एकस्व  धारा  का  क्षेत्र  बढ़ा  रहे  इसलिये  श्राप  साथ

 विधि  में  राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  का  जैसे  साथ  इम्पीरियल  केमीकल  लीवर

 जैसे  वे  उत्पन्न  होती  ध्यान  नहीं  रखा
 ब्रादसे  जैसी  विदेशी  wat  को  भी  काफ़ी

 गया ह
 ।

 मं  पूछता हूं  कि  जब  सरकार  यह
 छट  दे  रहे  हें  ।  मान  लीजिये  एक  कीटनाशक

 मानती है  कि  क़ानून  में  मूल  परिवर्तन  किया
 दवा  हूं  शर  लीवर  ब्रादसं  उसको  बनाते

 जाना  बहुत  जरूरी  ह  तो  इस  विधेयक  के
 क्या  समझते  हें  कोई  भारतीय  कम

 लाने  से  क्या लाभ  ?  में  मंत्री  महोदय  से  सहमत  उनका  मुकाबला  कर  सकेगी  ?  इतनी  बड़ी
 नहीं  हो  सकता  क्योंकि  में  समझता  हूं  कि  इस

 कि  के  सामने  क्या  वह  टिक  सकेगी  ?  एकस्व
 विधेयक  के  पारित  होन  से  हमें  नुक़सान  ही

 क़ानून  को  इस  तरह  से  लागू  किया  जाता  रहा

 होगा
 ।  उदाहरण  के  लिये

 कीट  नाशक
 व

 हू  कि  भारतीय  निर्माता  कौर  भारतीय  फ़र्म

 फु गीना शक  दवाइयों  को  लीजिये  ।  उद्देश्य  तथा
 विदेशी  निर्मितियों  के  सामने  पनप  नहीं  सकते  ।

 कारणों के  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  इस  में  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि

 धारा  में  कीटनाशक  फफूंदनाशक  दवाइयों  कितने  मामलों  में  सरकार  ने  लोकहित  को

 को  शामिल  नहीं  किया  गया  हैं  जिसकी  वजह  से  ध्यान  में  रख  कर  दिये  हं
 ?  साधारण

 उपरोक्त  दस्तूरों के  बनाने  के  लिये  फ़  पटरियां
 औषधियों  को  ही  लोजिये  ।  बहुत  सो  दवायें

 स्थापित  करने  में  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  हैं
 ।

 ऐसी  हें  जिनके  एकस्व  विदेशी  निर्माताओं  के

 मुझे  यह  बड़ी  अजीब  सी  बात  लगी  क्योंकि
 पास  हूं  जिनके  बनाने  के  बारे  में  सरकार

 हमें  मालूम  है  कि  कीटनाशक  व  फुंगीनाशक

 दवाइयों के  बहुत  से  एकस्व  हें  ।  जब

 ने  भारतीय  निर्माताओं  को  अ्रनुमति  नहों  दी

 इन  परिस्थितियों  इस  विधेयक  पर
 डी०  डी०  टी०  की  खोज  हुई  थी  तो  यह  कहा

 विचार  करना  वांछनीय  नहीं हैं  ।

 गया था  वह  प्र चूक दे  दवा  है  परन्तु

 डी०  डी०  टी०  के  होते  हुए  भी  मच्छरों  का

 वही  हाल  है  |  सरकार  न  इस  पहलू  की  इस  विधेयक  को  feared  प्रस्तुत  करते

 ध्यान नहीं  दिया  है  ।  इसी  प्रकार  फफूंदनाशक  समय  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  वह  इस

 दवाइयों के  बारे  में  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  के  पारित  किये  जाने  पर  अधिक  ate  नहीं

 करते  ।  तो  फिर इस  विधेयक को  लाने  से हुए  १७  नवम्बर  १९५३  को  खाद्य तथा  कृषि

 मंत्री  ने  कहा  at  fe  इम्पीरियल  at  उद्देश्य  कारणों के  विवरण  में  यह

 केमिकल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  कहने  पर  लिखने  से  कया  फ़ायदा ह  कि  इस  धारा  के

 भारत  के  कई  केन्द्रों  में  इसके  लिये  अ्रनुसंघान  न  रखने  से  कारखानों  के  खोले  जाने  में  बड़ी

 ard हो  रहा  है  |  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  यदि  कठिनाई
 हो  रही  है

 ?  कारखाने  खोलने

 आप  विंमान  धारा  के  क्षेत्र  को  विस्तृत  करते  के  लिये  श्राप  से  किसने  भानुमती मांगी  थी
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 विधेयक

 क्या  यह  सच  नहीं  कि  विदेशी  भी  भारत  में  लीवर  ब्रादसं  का  उदाहरण  दिया था  |  इसका

 कारखाने  खोलना  चाहते  थे  ?  क्या  यह  सच  कया प्रभाव होगा  ?

 नहीं  कि  आपने  कुछ  भारतीय  निर्माताओं

 को  पेनिसिलीन  जैसी  कुछ  एंटीबायोटिक
 है  कर मरकर  :  इसका  प्रभाव

 दवाइयां  बनाने  के  लिये  अनुमति  देने  से  मना  नाशक  व  फुंगीनाशक  औषधियों  पर  वहीं

 कर  दिया हैं  ?  जब  प्रा  इस  तरह  की  नीति  होगा  जो  खाद्य  पदार्थों  व  औषधियों  पर  होता

 का  अनुसरण कर  रहे  हें  तो  इस  विधेयक  जब  सरकार बीच  में  भरायेगी तो  ahaa

 के  लाने  से  क्या  लाभ  होगा  ?  शअ्नज्ञप्ति ्य  जारी  होंगी  यानी  वह  विशेष  एकस्व

 लोगों  को  बता  दिया  जायेगा  ।  इस  दृष्टिकोण
 एस०  एस०  मोरे

 से
 भी

 इसमें  कोई  अन्तर  नहीं  होता
 ।

 हम  एक
 मे  कुछ  सुचना  प्राप्त  करना  चाहता

 ह  ।  उद्देश्य  कारणों  के  विवरण
 विदेशी  मूल  उद्योग  तथा  देशी  उद्योग  के  बीच

 विभेद  नहीं  करते  जेसी  कि  माननीय  सदस्य
 में  गया  कि  उपबन्ध  के

 की  धारणा  हें  ।  परन्तु  में  विश्वास  करता हूं
 न  होने  से  उपरोक्त  वाहनों  के  निर्माण

 fe  माननीय  सदस्य  इस  चीज  को  समझेंगे
 के  जल्दी  कारखाने  खोलने  में  कठिनाई  कि  झ्निवायं  अनुज्ञप्ति  जारी  करने  वग  मुख्य

 हो  रही है
 ।”

 क्या  सरकार  हमें  इन  कारखानों
 उद्देश्य  यह  हैं  :  जमती  की  तरह  खाद्य

 के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  सुचना  देगी
 ?  क्या

 पदार्थों  तथा  अ्रौषधियों  के  आविष्कारों  के  बारे

 कुछ  निर्माता  एकस्व  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  में  कोई  एकस्व  नहीं  परन्तु  हम  उस  हद
 रहे  हैं

 ?
 इन  वस्त्रों  के  निर्माण  के  लिये  उत्सुक

 तक  नहीं  जाना  हम  एकस्व  जारी
 कम  भारतीय  हैं  या  विदेशी  ?  इन  विषयों में

 जानकारी  दी  जाये  हमें  इस  विधेयक
 करेंगे  झर  re  भी  नियंत्रक  को  अपने  विवेक

 के  ata  एक  श्रनिवायं  लाइसेंस  जारी
 के  बारे  में  सन्देह  रहेगा  |

 करने  का  अधिकार  जिसका  वास्तव  में

 श्री  कर मरकर  मेंने  माननीय  मित्र
 मतलब  यह  है

 कि  जो  afer  दिये
 श्री  नायर  का  भाषण  सुना  ।  वास्तव  में  में  जायेंगे  वे  लोगों  को  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ।

 यह  नहीं  समझ  सका  हूं  कि  उनकी  किन  बातों  इस  विधेयक  का  यही  उद्देश्य  है  ।  पिछली  बार

 का  उत्तर  दिया  जाना  है  ।  में  समझता हूं  कि  जब  में  संशोधन  विधेयक लाया  था  तब  मेरे

 इस  तरह  के  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  माननीय मित्र  ने  एकस्व  तथा  रूपांकन  क़ानून

 इस  प्रदान  का  उत्तर  देना  ठीक  नहीं  क्योंकि
 को  एकस्व  तथा  दवाओं  का  क़ानून  समझा  था

 समय  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  झ्र  उन्होंने  एक  उदाहरण  भी  दिया  था  ।

 करनें  में  लगा  हैं  उसका  एकस्व  तथा  रूपांकन  aa  में  समझता  वह  इस  विधायक  के

 विधि  के  सारे  पतलूनों  का  सावधानी  से
 अभिप्राय को  ठीक  ठीक  नहीं  समझ सके  हैं  ।

 अध्ययन
 करने  में  लगन  श्रावस्ती  था  |  इसका  जेसा  माननीय  सदस्य

 श्री  नायर  जो  बात  कहना  चाहते  थे  चाहते  भारतीय  निर्माताओं  को  एकस्व

 वह  यह  थी  कि  औषधियों  की  इस  श्रेणी  में  भी  देना  ही  हैं  ।

 fag  '  ग़मों  को  ही  लाभ  होगा  ।

 श्री  बो  पो०  नायर :  चूंकि  उनके  पास  श्री  वी०  पी०  नायर  :  यह  तो  ठीक

 बहुत  भ्रमित  पूजी  इसलिये  केवल  वे  ही  qed  में  यह  कह  रहा  था  कि  इस  विधेयक

 इससे  लाभ  उठा  सकते  हें  ।  इसीलिये  मेंने  से  भारतीय  उद्योग  को  फ़ायदा  नहीं  होगा
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 विधेयक

 वी०  पी०

 क्योंकि  वे  भारत  स्थित  विदेशी  निर्माताओं  माननीय  सदस्य  श्री  चटर्जी  ने  जो

 के  साथ  मुकाबला  नहीं  कर  सकेंगे  ।  बात  उठाई  थी  वह  वास्तव  में  संगत  थी  कौर

 उसे  ही  म  स्पष्ट  करना  चाहता  था  ।  में  उन्हें

 श्री
 कर मरकर

 :  में  इसे  समझता ।  इसके  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  उन्होंने

 परन्तु  में  इस  विषय  में  अभी  कुछ  नहीं  कहना
 मुझे  इस  खंड  के  बारे  में  संशोधन  पुरःस्थापित

 चाहता  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  कुछ  मूल  करने  के  समय  एक  कौर  भाषण  देने
 से

 बचा

 बातों  से  है  जिसे  माननीय  सदस्य  क़रीब  क़रीब
 दिया हैं  ।

 रोज़  उठाते  हें
 ।  यह  बिल्कुल  प्लग  विषय है

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  है ं:

 करते  समय  कुछ  कहना  नहीं  चाहता
 ।

 यह

 विधेयक  केवल  उन  आविष्कारकों  के  एकस्व
 १९११  में  ada  संशोधन  करने

 अधिकारों  पर  प्रभाव  डालता  है  जिन्होंने
 वाले  एक  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 खाद्य  पदार्थों
 तथा

 औषधियों  के  बारे  में

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FHT  |
 seit  किये  हे श्रौर  जो  हमारी  शझ्रधिकाधघिक

 सहायता  चाहते  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  ।  ऐसी  खंड  Q—— 29 22H  अधिनियम  २  की  धारा

 हर  वस्तु  के  वारे  में  जिनके  लिये  सरकार  यह  २३  गई  का  संशोधन

 समझती  हो  कि  इनमें  एकस्व  की  अपेक्षा

 श्री  कर मरकर  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं अनिवार्य  अ्रनुज्ञप्ति  भ्रमित  अच्छी  रहेंगी  हम

 अपने  लिये  अधिकार  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।
 कि

 वास्तव  मेरा  ख्याल  age  कि  मेरे
 पृष्ठ  १  में  २२  से  २६  तक  की पंक्तियों के

 माननीय  मित्र  भी  यही
 .  .  .  .  .  .

 स्थान  पर  निम्नलिखित  आदिष्ट  किया  जाये  :

 को  थी ०  पी०  नायर  :  में  यह  जानना  [1191  the  provisions  of

 चाहता  हूं  कि  पिछले  विधायक  के  पारित  होने
 sub-section  (1)  and  sub-section

 के  बाद से  wa  तक  कितने  एकस्व  लोगों  (2)  respecting  the  grant  of  licen-

 के  लिये  खोल  दिये  गये  हैं
 ?  ces  and  settling  of  the  terms

 there  of, in  so  far  as  they  can  be

 थ्रो  कर मरकर  :  मेरे  पास  तभी  यह  made  applicable,  shall.apply  to

 सूचना  नहीं  हैं  ।  में  इसका  पता  लगा  कर  such  a  patent  snd  on  the  issue

 य्रापको  दूंगा  ।  परन्तु  यह  चीज़  विधेयक  से  of  such  a  notification  the  said

 संगत  नहीं  है  ।  यदि  गुणावगुण ों  के  आधार
 provisions

 shall  apply  accor-

 माननीय  सदस्य  इससे  सहमत  हों  कि  यह

 विधेयक  ठीक हैं  तो  फिर  इंस  कारण  कि

 इम  एकस्वों  के  पहले  आवेदन  किये
 गये  अनुभूतियों  के  दिये  जाने  तथा

 रनवे  नहीं  करना  चाहिये  |  इसके  \
 उनकी  शर्तों  के  तय  किये  जाने  से  सम्बन्धित

 स्राव  में  माननीय  सदस्य  को  बता  दूं  कि  उप-धारा  (१)
 तथा  उप-धारा  (२)  के

 सरक।र  sq  विधेयक  के  बारे  में  भविष्य  में  जहां  तक  उन्हें  लागू  किया  जा  सकता

 यूरी  सावधानी  से  कार्य  करेगी  |
 ऐसे

 पर  लागू  होंगे  और  ऐसी  अरोधन



 Yow?gy  भारत  का  रिज  बेक  ७  दिसम्बर  १९५३  १०४२ तथा  विविध
 विधेयक

 रक्षित  da  के  आरम्भ  से  ही  उस सुचना  के  निकलने  उपरोक्त  उपबन्ध

 तदनुसार  लागू  होंग  ।']  की  कार्यवाहियों  का  यह  भी  एक  मुख्य  क्षेत्र

 Qeayq में  रक्षित  बेक  को  ग्रामीण  ऋण उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान
 है  :

 शाखा  aren  की  गई  जिसमें  तीनਂ  उप का खाएं
 खंड  २,  संबोधित  रूप  विधेयक

 थीं  और  तथा  अनुसंधान  का  कायें

 का  2.0 61.0  बनाया  जाये  मी
 भी  उनमें  सम्मिलित  था  ।  तब  से  यह  क़षि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  तथा  ग्रामीण  ऋण  की  सुविचारों  की  व्यवस्था

 के  सम्बन्ध  में  wad  गतिविधि  को  फैलाता
 खंड  २,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का

 अग  बता  लिया  गया
 रहा हैं  ।  जब  पिछली  बार  १९४०  में  रक्षितਂ

 बक  शभ्रधघिनियम  पारित  किया

 खंड  १,  नाम  तथा  अधिनियम  सत्र
 <  गया  तो  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  प्रश्न

 विधेयक  के  दंग  बना  लिय  गये  |  उठाया  था  कि  ग्रामीण  तथाਂ  कृषि  संम्बन्धी

 ऋण  की  सुविचारों  के  क्षेत्र  में  रक्षित  बेक  की कर मरकर
 :

 में
 प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 कार्यवाहियों  को  बढ़ाया  जाये  |  तब  वित  मंत्री
 संशोधित  रूप  में  पारित

 किया ज
 ~  ने  यह  झ्राइवासन  दिया  था  कि  वे  इस  वि

 प  पर  विचार  करेंगे  तौर  यदि  सम्भव  हुमा  तो
 ~

 रक्षित  बेक  अधिनियम  में  भ्र श्रे तर  संशोधन उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 aq  किया  जायेगा  ताकि  रक्षित  बेक  ग्रामीण  ऋण किया  गया  शर  सदन  द्वारा  स्वीकृत  g

 पि oe  Pe
 के  लिए  अधिक  सुविधाएं  दे  सके  ।

 मत  मंत्री  के  उस
 राइज

 ३६८ |  के  अ्रतुपालन
 भारत  का  frw94z  बैंक

 के  लियें  रक्षित  बेक ने  PE?  में  इस  विषय

 तथा  विविध
 विधेयक

 की  जांच  के  लिए  एक  भ्रनौपचारिक  समिति

 स्थापित  की  |  ae  एक  विशेषज्ञों  की
 वित  SqAai  ए०  सो०  :

 थी  शर  मेरा  विवार  है  कि  प्रोफेसर  गाडगिल
 में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 इस  के  सभापति  थे  ।  म्र्थ-शास्त्रियों  की  इसਂ
 भारत  का  रिज  बेक  अधिनियम  अनौपचारिक  समिति  ने  कतिपय  सिफारिशें

 १९३४  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  कीं  शर  उन्हें  दो  श्रेणियों  में  विभाजित  किया
 के  लिए  are

 मूल्य  के  बेक  जा  सकता  हू  |  कतिपय  सिफारिशें  तो  रक्षित

 नोटों  के  सम्बन्ध  में  विशष  उपबन्ध  बक  अधिनियम  के  संशोधन  के  विधय  में  थीं

 बनाने  के  लिए  विधेयक  पर  विचार  ग्रोवर  द्न्य  प्रशासन  सम्बन्धी  थीं  न्त्रक  उन  पर

 किया  जाये
 किसी  विधान  की  आवश्यकता  नहीं  |

 रक्षित  बैंक  ने  इन  सिफारिशों  की  जांच  कीਂ
 इस  विधेयक  का  मुख्य  प्रयोजन  भारत  के

 रक्षित  बेंक  द्वारा  य्रानीणों  को  छू  पति-संबंधी
 शौर  कतिपय  ऐसी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 किया  जिनमें  रक्षित  बेक  अधिनियम  के
 उधार

 देने  अधिक  सुविधाओं  का
 घन  की  म्रावश्यकता  नहीं  थी  ।

 उपबन्ध  करने  का  हैं
 ।

 में  समझता  हूं
 कि  ae  अच्छाਂ  होगा  कि  में  इस  दिशा  मामले  में  रक्षित  बैंक  ने  ग्रामीण  वित्त
 में  भारत  के  रक्षित  बैंक  के  कार्यों  की  वर्तमान  दशा  कौर  ग्रावइ्यकताओं  का
 की  पृष्ठ  भूमि  बता  द  ।  अखिल  भारतीय  SITaTT  पर TAIN  द

 वस्तुत  परिमाप
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 आरम्भ  किया  है  ।  एक  स्थायी  परामर्शदात्री
 (२)  में  कृषि  कार्यों  के

 समिति  स्थापित  की  गई  है  ताकि  वह  कृषि  उत्पाद भी  सम्मिलित  हें  ।

 सम्बन्धी  ऋण  के  सम्बन्ध  में  बैंक  की

 विधि  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  कृषि  सम्बन्धी
 (३)  के  विक्रयਂ  की

 व्यक्ति  में  कृषि  उत्पादकों  श्रद्वा  ऐसे
 ऋण  के  विषयों  पर  रक्षित  बैंक  को  परामर्श

 दे  सके
 ।

 रक्षित  बैंक  ऐसे  प्रदेशों  में  जो  तुलना
 कृषि  उत्पादकों  के  किसी  संगठन

 द्वारा  विक्रय  से  पुर्व  फसलों  को  तैयार
 में  कम  विकसित  ग्रामीण  ऋण  की  समस्याओं

 को  सुलझाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को
 करना  भी  सम्मिलित

 सक्रिय  सहायता  दे  रहा  है  ।  में  समझता  हूं  कि
 इस  संशोधन  के  पश्चात्  पद ्  जब

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  इन  सब
 वह  कृषि  कार्यों  के  साथ  किया  अथवा

 उपबंधों  के  अधीन  रक्षित  बैंक  ऋण  देता  रहा  जब  मिश्रित  कृषि  की  जाए-तो  वह  रक्षित

 है  att  उस  ने  मौसमी  कृषि  कार्यों  के  लिए  बैंक  से  ग्रामीण  ऋण  प्राप्त  करने  के  प्रयोजनਂ

 के  लिये  रक्षित  बक  अधिनियम  उस  पर

 १२  करोड़  रुपया दे  दिया  है  ।  ae  रक्षित
 लागू  होगा  |  इसी  प्रकार  पशु-पालन

 बैक  अधिनियम  की  धारा  १७  के  अधीन  किया
 के  उत्पाद  श्र  माल को  तेयार  करना

 गया  हैं
 ।

 कुछ  शौर  कार्य  अब  आरम्भ  करने  इसी  खण्ड  के  अधीन  कराएगा  |  माननीय  सदस्यों

 हैं  six  अधिनियम  को  तदानुसार  संशोधितਂ  को  विदित  है  कि  घी  इत्यादि  का  उत्पादन

 करने का  निर्णय  किया गया  है
 ।  माल  करने  की  परिभाषाਂ  में  प्रा  एगा

 हमने  बताया है
 कि  फसलों  के  विक्रय  के  अन्तर्गत

 वर्तमान  संशोधक  विधेयक  में  हम  मौसमी  फसलों  का  तैयार  करना  हूँ  कौर  फसलों  में

 कृषि  कार्यों  के  क्षेत्र
 को  बढ़ाना  चाहते  हैं  कौर  पशुपालन  के  उत्पाद  समाविष्ट  हें  ।  इस  क

 विधेयक  के  खण्ड  ३  में  ऐसा  किया  गया
 ये  सेब  रक्षित  बैंक  अघिनियम  के  क्षेत्र  में  रा

 है  ।  यहां  हम  केवल  जाएंगे  ।

 और  का  विक्रयਂ  इन  की  परिभाषा  को

 झर  हम  कुटीर  तथा  छोटे  स्तर  के  उद्योगों

 विस्तृत  करना  चाहते  हें
 ।

 अरब  तक  कृषि
 कार्यों

 झर  फसलों  का  अर्थ  वास्तविक  का  उपबन्ध  कर  रहे  हें
 ।

 यह  खण्ड
 ३  में

 श्रधिकतया  अनाज  तक  ही  सीमित  था  ।  किया  जा  रहा  है  ।  wa  तक  रक्षित
 बेक  छोटे

 परन्तु  इन  की  परिभाषा  को  विस्तृत  करके  स्तर  के  कौर  कुटीर  उद्योगों  को  ऋण  नहीं

 हम  कृषि  कार्यों  का  क्षेत्र  पशुपालन  तक  फैलाने  देता  था  ।  सदन  को  याद  होगा  कि  अब  कुछ

 समय  से  कौर  बेकारी  की  बढ़ती  हुई चाहते  हें  प्रौर  फसलों  का  भी  ad  विस्तृत

 हो  जायेगा  ।  इस  खण्ड  में  व्याख्या  बढ़ाई  समस्या के  विचार  सरकार  ने

 गई  हैं  जो  इस  प्रकार है  :  कुटीर  छोट  स्तर  उद्योगों

 को  अधिक  महत्व  देना  आरम्भ  किया

 व्याख्या  :  इस  उप-खण्ड के  प्रयोजन  है  ।  इसलिए  रक्षित  बैंक  इस  प्रकार

 के  उद्योग  के  लिए  भी  निधि  का  उपबंध  कर

 ~
 म  पालन  कौर  अरन्य  कार्य  सकेगा  कौर  यह  कार्य  राज्य  सहकारी  बेक

 are  राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  किया  जाना
 भी  सम्मिलित  हें  जो  कृषि-कार्यों  के

 साथ  साथ  किये  जायें
 ।''  हाल ही

 में
 राज्य

 निगमों
 के
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 निगमों  शर  उनकी  गति  विधि  के  देने  के  लिए  ga  को  अधिकार  देता  यद्यपि

 सम्बन्ध  में  सदन  में  प्रश्न  पूछे  गये  बैंक  कुछ  समय  निगम  को  पेशगी  धन  देता

 थे  ।  avant  दो  वर्ष  पूर्व  सदन  ने  रहा  हु  हम  इस  विधेयक  में  ऐसा  उपबंध

 एक  अधिनियम  पारित  किया  था  ताकि  उस  कर  रहे  हे  कि  रक्षित  बैंक  को  यह  अधिकार

 द्वारा  विभिन्न  सरकारें  राज्य  वित्त  निगमों  का  हो  कि  वह  उद्योगी  कित  निगम  को  ऋण  दे

 सके  ।  थोड़े  समय  के  लिए  ऋणों  के  सम्बन्ध  में निर्माण  कर  सकें  परन्तु  wat  तक  विभिन्न

 सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अधिक  रक्षित  बंक  कोई  राशि  दे  सकता  था  परन्तु

 प्रगति  नहीं  की  ।  मुझे  ara  हू  कि  इस  उपबंध  माध्यमिक  काल  के  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  १८

 के  अधीन  राज्य  वित्त  निगम  रक्षित  बेक  से  मास  की  सीमित  कालावधि  है  ।  पेशगी  दी  जाने

 ऋण  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  इससे  विभिन्न  राज्य  वाली  अधिकतम  राशि  की  भी  निर्धारित

 सरकारों  को  नया  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  ताकि  सीमा  है  जो  कि  ३  करोड़  रुपया  हैं  ।  यह  रक्षितਂ

 वें  राज्य  वित्त  निगम  बनाएं  |  बेक  द्वारा  ग्रामीण  और  कृषि  सम्बन्धी  ऋण

 की  सुविधाएं  देने  के  सम्बन्ध  में  हे  गौर  उद्योगी
 इस  विधेयक में  हम  १८  मास से  ५  वर्ष

 वित्त  निकाय  को  देश  में  उद्योग  के  विकास  के
 तक  के  लिए  राज्य  सहकारी  हलकों  द्वारा

 भर्ती  ऋणों  का  उपबंध  करने  का  प्रयत्न  कर
 लिए  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  हे  ।

 रहे  हं  ।  अब  तक  केवल  मौसमी  कृषि  कार्यों  के  विधेयक  के  और  उपबंध  अधिकतर

 लिए  थोड़े  समय  के  लिए  रक्षित  बेक  द्वारा  सनीय  प्रकृति  से  सम्बन्धित  हूं  ।  परन्तु  उन

 ऋण  देने  का  उपबंध  था  और  ऋण  केवल  १४
 उपबंधों  के  सम्बन्ध  में  कहने  से  पूर्व  में  यह

 बनाना  चाहता  हूं  कि  अधिक  मूल्य  के  नोट मास  अ्रथवा  १८  मास  के  लिए  दिए  जाते  थे  ।

 परन्तु
 कर्ब

 हम  उपबंध  कर  रहे  हें  कि
 रक्षित  बनाना के  लिए  खण्ड  ४  में  एक  उपबंध है  ।

 माननीयਂ  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  PEE  में बेक  माध्यमिक  काल  के  लिए  राज्य  सहकारी

 ql  द्वारा  ऋण  दे  कौर  ऐसी  पेशियों  का  काल  एकਂ  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  जिस  द्वारा

 १८  मास  से  ४  वर्ष  तक  होगा  |  वह  सीमा  १००  रुपये  सेਂ  रिक  मूल्य  के  नोटों  पर  रोक

 जिस  तक  रक्षित  बैंक  राज्य  सहकारी  sat  लगा
 दी  थी  ।

 सरकार  ने  सब  aia  मूल्य  के

 को  पेशगी  दे  सकता  हैं  ५  करोड़  रुपया  हूँ  ।  नोट  वापस  लेकर  कर  दिये  थे  |  केवल  एक

 करोड़  R44  लाख  रुपये  के  नोट  वापसਂ  रक्षित

 ap को  नहीं  मिले  |  अरन्य  सब  नोट  जो  रक्षित
 शर  दूसरा  उपबंध  ae  हं  जिस  द्वारा

 बैंक  अध्यादेश  के  प्रस्थापन  से  पूर्व  जारी
 रक्षित  बेक  पेशगी  ऋण  उद्योगी  वित्त  निगम

 किये  थे  रक्षितਂ  बैंक  को  वापस  मिल  गये  थे
 को  दे  सकता  है  ।  कुछ  समय  पूर्व  सदन  ने

 और  रह  कर  दिये  गये  थे  ।  यह  कहना  कठिन
 उद्योगी  वित्त  निगम  अधिनियम  का  संशोधन

 है  कि  एक  करोड़  से  कुछ  अ्रधिक  मूल्य  के  नोटों
 पारित किया  था  जिसकी  धारा  २१  में  यह  का  क्या  हुआ  |  कुछ  को  संफेद  चिड़ियों
 उपबंध  था  कि  निगम  को  रक्षित  बेक  से  ऋण

 नें  खलिया  हो  और  बाकी  श्रेया  नष्ट  हो
 प्राप्त  करने  का  अधिकार  होगा  ।

 गये  हों ।
 वहीं  केवल  grat  जितना  कि

 उद्योगी  वित्त  निगम  ar  उत्तरदायित्व  में  नहीं  समझता  fe  उनकी  अधिक

 बेक था
 ।  परन्तु  भारत  के  cara  संख्या चोर  बाज़ार  वालों  के  पास ह्  अब

 अधिनियम  में  तदनुसार  ऐसा  कोई
 उपबंध  १००  रुपये  के  नोटों  के  लिए  बहुत  wag  हूं

 नहीं  था  उद्योगी  वित्त  निगम  को  ऋण  जोपप्रिचलित  नोटो  में  सब्र  से  अधिक  मूल्य  के
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 ए  ।  सरकार  को  विभिन्न  व्यापार  मण्डलों  दी  गई  है  ।  प्रघधिनियम  के  वर्तमान  उपबंध  के

 भारतीय  बैंकों  की  बम्बई  कौर  कलकत्ता  अधीन  सब  अनुसूचित  बैंकों  को  इम्पीरियल

 एक्सचेंज  बेंकों  की  बंगाल  के  बैंकों  की  बैंक  से  कुछ  ऋण  लेने  का  झ्र धि कार दिया  है  ।

 भारत  के  इम्पीरियल  भारतीय  परन्तु  बैंकिंग  समवाय  अधीन  प्रत्येक  को

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडलों  के  संघ  बंगाल  उस  ऋण  का  ४  प्रतिशत  रक्षित बैंक  के  पास

 वाणिज्य  मंडल  इत्यादि  की  से  कई  जमा  करना  पड़ता  हैः  ।  इस  प्रकार  किसी

 वेदन  मिले  हैं
 ।

 इस  लिए  सरकार  अधिक  मूल्य  अनुसूचित  बेंक,द्वारा  इम्पीरियल  बैंक  से  लिए

 के  नोट  जारी  करना  चाहती  है  ।  सब  तैयारियां  गए ऋण  का  ४  प्रतिशत  रक्षित बैंक  के  पास

 जमा  किया  जाता  है  ।  इस  संशोधन  से कर  ली  गई  हें  र  सरकार  अधिक  मूल्य  के

 नोटों  के  जारी  करने  के  लिए  केवल  इस  विधान  सुचित sal  के  इस  उत्तरदायित्व  को  समाप्त

 के  पारित  होने  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ।  किया जा  रहा  इससे  भ्रनुसुचित
 बैंकों

 के

 में  यहां  बता  देना  चाहता हूं  कि  इस
 पास  बैंक  कार्यों  के  लिए  अधिक  धन  रहेगा  ।

 विधान  द्वारा  १६४६  का  श्रंध्यादेश  रद्द  नहीं  जब  रक्षित  बैंक  अधिनियम  पारित  किया

 किया  गया  ।  उस  wearer  के  प्रख्यापन  से  गया  तो  इस  की  चार

 जारी  किये  गये  अधिक  मूल्य  के  नोटों  को  बम्बई  कौर  कलकत्ता  थीं  पर  इस  बैंक  का

 अब  भी  बन्द  ही  समझा  जाएगा  |  विदेशी  मुद्रा  का  कार्य  विंमान  अघिनियम  के

 अधीन  केवल  इन  चार  शाखों  द्वारा  किया

 खण्ड  ३  स्वेता  प्रशासन  संम्बन्धी
 जा  सकता है  ।  हमारी  कौर  शाखाएं

 विमान  अधिनियम  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  जब
 बंगलौर कानपुर  हूं  ।  बहुत  शीघ्र  अन्य

 गवर्नर  अनुपस्थित  हो  तो  उप-गाना  उस
 शहरों  में  बैंक  की  शाखाएं  खोलने का  विचार

 द्वारा  प्राधिकृत होने  पर  उस  के  लिए  मत  है  ।  वर्तमान  अधिनियम  के  अधीन  य  शाखाएं

 दे  सकता  है  ।  यहां  शब्दों  के  दो  अर्थ  हैं
 ।

 विदेशी  मुद्रा  का  कार्य  नहीं  कर  सकतीं  ।  हम
 भारत  से  भ्रनुपस्थिति  हो  सकती

 इस  कठिनाई  को  दूर  कर  रहे  उपबंध

 है  अथवा  गम्भीर  रुग्गावस्था  के  कारण  हो
 कर  रहे  हें  कि  सरकार  द्वारा  प्राधिकृत  कोई

 सकती है  ।  परन्तु  शर  भी  ऐसे  कारण  हो  सकते
 दाखा  विदेशी  मुद्रा  का  कार्य  कर  सकेगी

 |

 हैं  जिनसे  गवर्नर  रक्षित  बैंक  की  बैठक  में  न

 भरा  सके  ।  ऐसे  मामलों  में  अ्रधघिनियम  के  ad-  मेरे  विचार  में  मेंने  प्रायः  वे  सब  बातें

 मान  उपबंध  के  अधीन  उप-गजनेर  को  बैठक  में  कह  दी  हैं  जिन्हें  सरकार  इस  विधेयक  द्वारा

 जाने  अथवा  मत  देने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  क्रियान्वित  करना  चाहती हैं  |  इसक  Merits

 हम  यहां  उपबंध  कर  रहे  हूँ  कि  यदि  गवर्नर  महत्वपूर्ण  भाग  ग्रामीण  ऋण  श्र  छोटे  कुटी र

 उद्योगों  तथा  छोट  स्तर  के  उद्योगों  के  लिए किसी  कारणवश  val  बैठक  में  न  सके  तो

 उस  द्वारा  प्राधिकृत  उप-गजनेर  don  में  उस  ऋण  का  उपबंध  करना है
 ।  मुझें  है-ह  है  कि

 सदन  विधेयक  को  प्रसन्नता  से  पारित  करेगा  ।
 की  ax  से  लिखित  मत  दे  सकता  है  ।

 इस

 उपबंध  का  अभिप्राय  केवल  प्रशासन  सम्बन्धी  यह  सरल  विवाद  रहित  विधेयक  है  ate

 कठिनाई  को  दूर  करना  है  ।  हमारी  वर्तमान  qifaa  स्थिति  के  विचार  से

 तथा  कृषि  अर्थ  व्यवस्था  शर  छोटे

 खण्ड  ६  के  अधीन  शर नू सुचित  बैंकों  को  स्तर  के  तथा  कुटीर  उद्योगों  की  अरेंज-व्यवस्था

 अपने  पर  afer  धन  राशि  रखने  की  सुविधा  के  विचार  से  बहुत  से  उपबंध  ग्राह्म  हें  ।
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 वैध  के  साथ  साथ  इम्पीरियल  बैंक  का  भी श्री  राघवाचारो  )

 करण  कर  देना  चाहिए  ।  हमारे  बेकिंग

 कहा  गया  |  हास  के  पृष्ट  से  mat
 ''

 ज्यिक  )  शब्द  नहीं  निकाला  गया  है  ।
 श्री ए०  सी०  गुहा  :  ag  भी  प्रशासन

 सम्बन्धी  विषय है  ।  इम्पीरियल  बेक  का  AM  बदल  कर

 इंडियनਂ  नेशनल  बेक  तो  दूर
 रह  at

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |
 किन्तु  इसे  ate  अधिक  वृहदाकार  किया  जा

 श्र  ato  दास
 :  रहा  है  ।  खण्ड  ६  ४२  के

 राज्य  द्वारा  ford  बेक  में  रिवेंज  बंक पी  दादों  के  स्थान  पर

 का  स्वामित्व  ग्रहण  करन  का  यह  पांचवां  हवा  इम्पीरियल  बेक  आफ  इंडियाਂ

 वर्ष  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  पांचवें  वर्ष  अ्रादिष्ट  करने  के  लिये  विधेयक  में  कहा

 मं  रिजर्व  बेक  के  बुद्धि  दंत  निकल  गया  है  ।  प्रत्येक  राष्ट्र  वादी  भ्र  देवा

 और  वह  राष्ट्र  के
 लिये  उपयोगी  होने  का  प्रयत्न  भक्त  को  इम्पीरियल  बंक  अब  इंडिया--इस

 कर  रहा  है  ।  इम्पीरियल  बेक  साफ  इण्डिया  नाम  से  घृणा  परन्तु  उसे  शाश्वत  बनाये

 की  भारत  में  विदेशी  शासकों  अर  विदेशी  रखा  जा  रहा  है  जेसे  वह  भारत  के  राष्ट्रीय

 व्यापारियों  द्वारा  स्थापना  की  गई  इस  fea  के  लिये  अ्रपेक्षणोय  है  ।

 जे  भारत  का  पूर्ण  शोषण  किया  है  जो  अब  भी
 हमारा  और  ड्राप  H[—FT  का  शोषण

 जारी  है  ।  रिजवी  बैंक  are  इण्डिया  कदाचित
 इम्पा  रियल  बैंक  ने  किया है  र  फिर  भी  उसे

 बेकिंग  के  सिद्धान्तों  से  अनभिज्ञ  उन  बातों
 ही  अधिक  बेकिंग  सुविधाएं  दी  जा  रही  हें  ।

 से  अनभिज्ञ  है  जिन  के  कारण  सन्‌  PERV
 यदि  सरकार  ईमानदार  यदि  वित्त  मंत्री

 में  इसे  स्थापित  करने  की  मांग  की  गई  थी  ।
 राष्ट्र  की  भावना  से  परिचित  हें  तो  उन्हें

 मुझे  मालूम  है  कि  रिज  बेक  में  एक  सर्वप्रथम  इम्पीरियल  बेक  श्राफ  इण्डिया

 ग्रामीण  ऋण  विभाग  है  ।  हम  ने  वित्त  मंत्रीਂ  का  राष्ट्रीय  करण  कर  उस  का  नाम  इण्डियन

 से  ame  किया  कि  ग्रामीण  ऋण  के  सम्बन्ध  नेशनल  बैक  कर  देना  चाहिये  |  श्राप  एक

 में  सहकारी  संस्थानों  की  सहायता  करने  अनुसूचित  बैंक  को  उस  की  दुष्टता  पुर्वक

 के  लिये  रिवेंज  बैंक  को  कुछ  काम  करना  शर  घातक  कार्यवाहीयों की  अ्रनुमति  दे  कर

 चाहिये  ।  विदेशी  शासन  में  ag  नहीं  किया  अन्य  भ्रनुसूचित  बैंकों  पर  थोप  रहे  क्या

 जा  सका  ।  सन्‌  १९४८  तक  a  WaT  तक  समान  क्षमता  वाला  अन्य  कोई  बेक  नहीं  है  ।

 इम्पीरियल  बेक  श्राफ  इण्डिया  fir  बेक  मुझे  यह  कहने  में  कोई  शिक  नहीं  है  कि  सन्‌

 एक  मात्र  अभिकर्ता  रहा  १९४७  के  पूर्व  इम्पीरियल  बेक  इस  तरह

 यह  सभी  राज्य  सरकारों  से  कोष  संग्रह  व्यवहार  कर  रहा  जैसे  कि  समस्त  ज्ञान

 करता  हूं  ।  कतिपय  नगर  पालिकाओं  का  राशि  सिमिट  कर  उसी  में  बैठ  गई  है  ।

 wat  भी  यही  दृष्टिकोण  है  ।  लगता  है  जैसे  क्या  उस  ने  अपन  दृष्टि  कोण  में  कोई:परिवर्तेन

 देश  में  यही  एक  मात्र  बैंक  विद्यमान  ।  यें  किया  है  ।  क्या  उस  ने  ग्रामीण  जनता  लिये

 सब  इस  रूपया  जमा  करते  हे  ।  मुझे  ऋण  की  व्यवस्था  की  है  ।  यह  उन  के  विरोध

 रियल  बेश  का  नाम  उच्चारण  करते  समयਂ  में  काय  कर  रहा  है  ।  अपनी  वेतनमान  दशा

 Peed a LISS |  श्रुति  होती  है  ।  तीन  ag  पूर्व  में  ने  वह  कदापि  राष्ट्रीय  बैंक  नहीं  बन  सकता

 सदन  में  कहा  था  कि  fexrq  बेक  श्राफ  इण्डिया  में  इस  के  समन  में  .  .  e . °
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 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 केवल  इम्पीरियल  में  राज्य  बैकों  के  गवर्नरों  ने  धोखे  किये  है  ।

 बेक  श्राफ  इण्डिया
 का

 उल्लेख  होने  से  क्या  गवर्नर  को  उतनी  निरंकुश  शक्ति  दे  देने  की

 हम  इन  सब  विषयों  की  विस्तृतਂ  चर्चा  कर  पृष्ठभूमि  सदन  में  समझायी  जानी  चाहिये  ।
 सकते  हैं  ।  इम्पीरियल  बेक  की  दौर  केवल

 यही  निर्देश  किया  गया  था  कि  उसਂ  के  दायित्वों
 में  विधि  यक  के  मुख्य  सिद्धान्तों  का  समर्थन

 करता  हूं  परन्तु  जब  तक  इम्पीरियल  बेक को  भारत  के  दूसरे  बैंकों  के  दायित्वों  से  पृथक
 कर  दिया  जाय  ।  यहां  इम्पीरियल  बेक

 श्राफ  इण्डिया  राष्ट्रीयकरण  न  कर

 की  कार्यप्रणाली  का  प्रसंग  नहीं  है  ।
 दिया  जाय  तब  तक  a  saa  अधिक  ate

 प्रदान  करने  के  विरुद्ध हूं  ।

 श्री  बो०  दास  :  मेरा मत  यह  है  कि

 इम्पीरियल  बक  रिजर्व  बैंक  का  कपा  पात्र
 को  एन०  सो०  चटर्जी

 है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  शब्द  अथवा  उपाध्यक्ष  यदि  कार्यक्रम  मंत्रणा

 समिति  को
 यह  मालूम  होता  कि  सदन-पिता यूरोपीय  सम्बन्धों  के  कारण  दूसरे  पचास

 बेंकों  के  विरुद्ध  विभेद जन्य  व्यवहार  क्यों
 की  वक्तृता  होगी  तो  वह  प्रस्तुत

 किया  जाता  है  ।  जान  बूझ  कर  द्न्य  बैंकों
 विधेयक  के  लिये  कुछ  अधिक  समय  रखती  ।

 इम्पीरियल  )  बंक  के  साथ के  लिये  अवरोध  खड़ा  किया  गया है  ।  में

 भारत  सरकार  शौर  राज्य  सरकारों  को  संम्राज्यिक  ढंग  से  व्यवहार  किया  गया  है  ॥

 सचेष्ट  करता  हूं  कि  उन्हें  सभी  gat  को
 भारत  गण  राज्य  में  इम्पीरियल  बेक  को

 संरक्षण  प्रदान  करना  चाहिये  न  कि  उस  बेक  रहना  निस्संदेह  ही  इस  समय  के  अनुरूप  नहीं

 को  से  ११०  वर्ष  पुत्र  स्थापितਂ  किया  है  और  उस  के  नाम  में  परिवर्तन  करने  ak

 गया  था  कौर  ने  भारत  का  शोषण
 सच्चे  ग्रथों  में  उसे  राष्ट्रीय  हित  में  लगाने

 का  यह  उपयुक्त  अवसर  है  | किया है  ।

 दूसरी  बात  यह  हे  कि  इस  बैंक  से  ऋण  हम  ऊंचे  मूल्य  के  नोटों  से  सम्बन्धित

 प्राप्त  करने  के  लिय  राज्य  सरकारों  को  विधि  में  परिवहन  कर  रहे  हे  ।  वर्ष  १९४६  में

 उत्तरदायी  क्यों  बनाया  जा  रहा  हैं  ।  उन  ष
 ~e  इन  नोटों  ,

 का  feast  करण  कर  दिया  गया

 ऋण  ग्रामीण  जनता  और  सहकारी  संस्थाओं  था  |  चिंवेयक  के  भ्र तु सार  अधिक  मूल्य  वाले

 की  मदद  के  लिये  फिर  उन्हें  नोटों  को  वापस  ले  लेने  से  जनता  को  जो

 भूति  देने  की  क्या  आवश्यकता  है  ।
 असुविधाएं  हुई  ह  उन्हें  दूर  करने  के  लिये

 ऊंचे  मूल्य  के  नोटों  को  जारी  करने  का
 खंड  ८  का  सम्बन्ध  af  १९३४  के  निर्णय  किया  गया  है  ।  जहां  तक  हमें  स्मरण

 अ्रधिनियम  की  धारा  ५८  से  हे  ।  इस  संशोधन
 है  चोर  बाजारी  करने  संग्रहकर्ताश्रों

 के  अनुसार  गवर्नर  को  संचालकों  के  केन्द्रीय  श्र  मुनाफा  खोरों  को  अवश्य  इस  से  गम्भीर

 ate  के  समान  ही  शक्ति  मिल  रही  है  ।  में  यह  असुविधाएं  हुई  थीं  ।  मेरा  विचार  है  कि

 नहीं  चाहता  कि  राज्य  के  वेतन  भोगी  स्फीति  को  समाप्त  करने  के  लिये  ही
 गंवर  को  संचालक  केन्द्रीय  देश  ३1४६  का  प्रवर्तन  किया  गया  था

 के  बराबर  अधिकार  दिये  जायें  ।  गवर्नर  हम  जानना  चाहते  ह  कि  इस  में  कितनी

 स्वेच्छाचारी  बन  सकता  ag  वित्तीय  सफलता  मिली  हू  ।  लाहौर  के  मेरे  एक  मित्र

 भूटिया  भी  कर  सकता  है  ।  जर्मनी  कौर  ब्रिटेन  कह  रहे  थे  कि  एक  हजार  रूपये  के  नोट
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 लाहौर  की  गलियों  में  ६००  रू०  में  बिक  रहे  हमें  मालूम  हैं  कि  धोती  विधेयक  के  सम्बन्ध

 थे  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  To  सी
 ०  गुहा  में  कितनी  उग्र  भावनाएं  थीं  ।  इसी  तरह  यह

 को  स्मरण  होगा  कि  कलकत्ता  में  भी  ऐसा  प्रभावी  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि

 ही  हुमा  था  ।  हमें  याद  है  कि  ऊंचे  मूल्य  के  नोट  हाथ  करघे
 को

 अपंग  होने  से  बचाने  के  लिये

 ग्राम्य  ऋण  व्यवस्था  को  अवसर  नहीं  दिया राजकोट  कौर  जोधपुर

 स्थान  की  दूसरी  देसी  रियासतों  में  पहुंच  जाता  |  वे  उधार  देने  वाले  गटका

 गये थे  महाजनों  के  जंगल  में  जकड़े  हुए  हें  ।  राज्य

 शर  रिज  बेक  द्वारा  सहायता  देने  के  साथ

 हम  जानना  चाहते  हे  कि  इस  चोर

 बाजारी  रोक  नशाखोरी  के  धन  को  किस
 ही  हम  इस  पुनीत  भावना  को  व्यवहृत  करने  में

 तभी  सफल  होंगे  जबकि  इन्हें  परजीवियों  से

 हद  तक  सरकार  पा  सको  है  |  Arca  संसद
 मुक्ति  मिलेगी  ।  क्या  इसके  लिये  कोई  योजना

 के  लिये  ग्रह  कहना  जोखिम  से  खाली  नहीं  है
 है  ?  नियंत्रण  शर  स्वतंत्रता  में  किस  तरह

 कि  वे  सभी  नोट  दीमकों  द्वारा  चट  कर  दिये
 सामंजस्य  होगा  ?

 गये  हूं  उन्हें  पुनः  चालू  कर  दिया  जाये  ।

 सामान्यतया  हम  विधायक  का  अनुमोदन

 माननीय  मंत्री  जी  न  केवल  उच्च  मूल्य  करते  ह  भ्र  सम्पूर्ण  विधान  में  इम्पीरियल

 बैंक  की  चर्चा  थोड़ी  सी  हे  ।  हम  इसके  लिये के  नोटों  को  पुनः  जारी  करने  की  शक्ति  ग्रहण

 कर  रहे  हें  किन्तु  वह  एक  नवीन  नोट  आरम्भ  अ्रत्यन्त  उत्सुक  हैं  कि  ग्राम्य  ऋण  व्यवस्था

 कर  रहे  हं  ।  यह  नथा  नोट  पांच  सदस्य  चित  झ्राधार  पर  स्थापित  की  जाय  ।  ऐसा

 रूपये  का  |  जहां  तक  मुझे  स्मरण  पहले  नहीं  किया  गया  तो  बेकारी  की  वृद्धि

 पांच  हजार  रूपये  का  नोट  नहीं  था  ।  म्भावी  है  कौर  पंचवर्षीय  योजना  का  कोई  भी

 रूप  अर  माननीय  वित्त  मंत्री  अथवा  उपमंत्री

 कृषकों  के  लिये  ऋण  की  व्यवस्था  के  भ्रसंख्य  भाषण  भी  जनता  को  सांत्वना  देने

 की  दृष्टि  से  यह  बात  बहुत  पहले  ही  कर  दी  में  निदेशक  सिद्ध  होंगे  ।

 जानी  चाहिये  थी  कौर  इस  दिशा  में  रिजवी

 aa  के  कार्य  विस्तार  का  कोई  विरोध  नहीं  में  सदन  से  कह  दूं  कि  विशेष  रूप  से  बंगाल

 कर  सकता  ।  प्रश्न  यह  है  कि  FAT  यह  व्यवस्था  q——Frat  डायमंड  हाबंर  कौर  चौबीस

 प्रभावशाली  सिद्ध  यदि  आप  राज्य  परंगना  के  दक्षिणी  भागों  में  लोग  शहर  की  दौर

 सहकारी  बैंकों  के  माध्यम  से  कृषकों  की  करा  रहे  हैं  कलकत्ता की  सड़कों  पर  क्षुधा

 करना  चाहते  द  तो  आप  का
 से  मृत्यु  होने  के  दुखदायी  समाचार  प्राप्त  हो

 इन  पर  कितना  fata  स्वाभाविक  रहे  हैं  ।  में  अपनी  कठिनाइयों  अथवा  कृषक

 है  कि  ग्रामीणों  के  लिए  ऋण  प्राप्ति  हेतु  राज्यों  समस्या  की  गहनता  का  अभिनय  सदन  के  समक्ष

 के  सहकारी  बैंक  fort  बैंक के  पास  आयेंगे  ।
 प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता

 |
 हम  सन्‌

 REV

 इस  के  पश्चात  उन्हें  संरक्षण  प्रदान  करने  का  की  भयावह  परिस्थितियों की  पुनरावृत्ति  नहीं

 अवसर  उत्पन्न  होगा  ।  हम  इस  कार्य॑  के  लिये  चाहते  |  ward  कठिनाई  यह  है  कि  ग्रामीण

 जो  अभिकरण  होगा उस  का  स्वरुप  जानना  wa  व्यवस्था  की  उचित  देखभाल  नहीं  की  जा

 चाहते  उस  की  अनुपस्थिति  में  गृह  उद्योगों  रही  है  ।.  श्रमिक  कठिनाई  का  सामना  कर  रहा

 की  सहायता  और  प्रोत्साहन  की  समस्त  वार्ता
 हे  पौर  गुह  उद्योग  काल  कवलित हो  रहे  हैं

 व्यर्थ  शरणार्थी  भी  उपयुक्त  सुविधाओं  के  प्रभाव  में



 2044.0  भारत  का  रिज दें  बैंक  ७'दिसम्बर  १९५३  तथा
 विविध

 2o4R

 विधेयक

 [at  एन०  ato

 में  यही  एक  बात  कहना  चाहता  AT  ।
 आत्मरहित नहीं  हो  सके  हमने  उससे  विशाल

 पुनर्वास  योजनाओं  के  बड़े  बड़े  वायदे  किये  हे

 किन्तु  धनाभाव के  कारण  उन्हें  मूत रूप  नहीं  उठा श्री  आहतेदार

 दे  सके  हैं  ।  पाकिस्तान  की  नवीन  गतिविधि
 अध्यक्ष  महोदय  |  सचमुच  ही  धन  के

 के  परिणा  स्वरूप  वहां  से  ate  अधिक  व्यक्तियों
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रमिक  जीवन  चिंतनीय

 के  यहां  ग्रा  की  सम्भावना  ह  ।  Tay
 अवस्था  में  हैं  ।

 विविध
 राज्यों  द्वारा  पारित

 अ्रवस्था  मं  रिजर्व  अक  का  अ  मख  कत्तव्य  ह  विधानों  के  कारण  ऋणदाताओं के  दमन  से

 कि  शक्ति  ग्रहण  करने  के  साथ  ही  निधन
 कृषकों  का  छुटकारा  हो  गया  है  कित  काय

 जनता  के  कष्टों  को  दूर  करन  के  लिये  उस  शक्ति
 के  लिये  इनके  स्थान  पर  ower  साधनों  की

 का  उचित  कुद्दलतापूण  उपयोग  करें  ।  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  यह  सही
 है  कि  ज्यों

 से  तकावी के  रूप  में  सहायता  दी  ज  ह्

 में  प्रस्तुत  विधेयक  का  समान  करता  हुं  !
 किन्तु  वह  इस  कार्य  के  लिय  अन्य  प्त  =  ;

 सद  को  इसका  विरोध  नहीं  करना  चाहिये  ।  नवीन  अ्रधिनियस  ी  शनसा  ऋणदाता

 किसी  भी  red  अथवा  दल  की  कौर  से  इसका  अनुज्ञप्ति sai  है  |  अब  ag  बिना  किसी  लेख  के

 विरोध  किये  जाने  का  प्रदान  नहों  है  किन्तु  हमें  हिसाब  न  रख  कर  ही  उधार  देता  हे  ।  सूद  की

 इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कोई  अ्रभिकरण  दर  अत्यधिक  है  ।  सांब  कार्य  उधार  देने  वाले

 चाहिये  ।  की  वाणी  शरर  forgr  पर  ही  frat  हैं  ।

 परिणाम  यह  हुमा  ह  कि  इस  बनाई  ने  चरम

 है  राघवाचारों  म॑ं  केवल  एक-दो  बातें
 सीमा  धारण  कर  ली  हे  कौर  सरकार  आयकर

 कहूंगा  i  विधेयक  में  ara  gu  सिद्धांतों  का  में

 से  वंचित हो  गई  हू  |

 पूर्ण  सेन  करता  हु  श्र  जैसा  मेरे  मित्र  ने

 हा  है  इसे  बहुत  पहले  ही  पारित  कर  दिया

 जाना  चाहिये  था  ।
 इस  कार्य के  राज्य किय  सहकारी

 बैंकों  को  अगाऊ  राशि  देने  के  लिये  विधेयक  में में  इसी  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि

 प्रस्तावित  उपबंध  इला  धनिया  कार्यवाही विधेयक  में  प्रस्तावित  की  मात्रा

 हू  किन्तु  जेसा  कि  श्री  राघवाचारी  ने  सुझाव
 एकदम  नयन  है  ।  सम्पूर्ण  देश  के  लिये  ५  करोड़

 रु०  की  रकम  बहुत  थोड़ी  है  ।  पूरे  भारत  की  रखा  है  यह  कार्यवाही  उन  दिशा  में
 सब  था

 अनियत  कत  है  ।  पांच  करोड़  क़ो  राशि  बहुत
 सहकारी  संस्थानों  शौर  कृषकों  को  ऋण  देने

 के  लिये  केवल  पांच  करोड़  की  रकम  अ्रत्यल्प
 कम  है  उसे  २५  करोड़ तो

 कर  ही  देना

 है
 ।

 यह
 तो
 ्  में  नमक  के  बराबर  भी  नहीं  हैं

 ।  चाहिये  ।  विद्यमान  प्रणाली  यह  है  कि  रक्षित

 बेक  का  राज्य  सरकारी  बैंकों  से  सम्बन्ध

 सहकारी  आन्दोलन  के  किचित  ware  के
 रहेगा  परन्तु  गांवों  में  छोटे  छोटे  बैंकों  पर

 अधार  पर  में  कह  सकता  हूं  कि  ग्रामीण  ऋण  उसका  कोई  नियन्त्रण  या  सम्बन्ध  ने  होगा
 ।

 समितियों  की  उन्नति  धनाभाव  के  कारण  मेरा  निवेदन  यह  है  fr  रक्षित  बैंक
 को

 कुछ

 सदा  ही  अ्रवरुद्ध  रही  हैं  ।  मेरा  व्यक्तिगत  ऐसे  अधिकार  दिये  जाने  चाहियें  जिनके

 विचार है  कि  यह  रकम  कम  से  कम  २०  करोड़  अन्तर्गत  वह  प्रत्यक्ष  रूप  में  छोटे  छोटे  बैंकों

 चबवा  २५  करोड़ रु०  होनी  चाहिये  |
 की  कार्यवाहियों  का  निरीक्षण कर  सके  ।



 १०५७  भारत  afore  बंक  ७  दिसम्बर  १९५३  तथा  विविध  १०५८

 इस  मामले  में  मेरा  एक  कौर  सुझाव  यह  साधारण  रूप  में  इस  विधेयक  को  इस

 है  कि  यदि  रक्षित बेक  संयुक्त  पूंजी  बैंकों  सदन  का  पूर्ण  समर्थन  प्राप्त  होना  चाहिये
 ।

 उनकी  सरकारी  प्रतिभूतियों के  म्राधार  क्योंकि  कुटीर  तथा  छोटे  उद्योगों  को

 ग्रसित  तथा  थोडे  ब्याज  पर  रु०  ऋण  पैत्तिक  सहायता  देने  को  कहा  गया
 ।

 इसके

 दे  दे  तो  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  झपना  काय  द्वारा  कृषि-कार्यों  तथा  बड़े  उद्योगों  को  भी

 बढ़ाने  को  कहा  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  वे  वैश्विक  सहायता  उपलब्ध  की  जायेगी  |  श्रीमान

 कृषकों  की  श्रावश्यकताश्रों को  पुरा  करेंगे  हमें  पहिले  यह  समझना  है  कि  केवल  बड़ी  मात्रा

 श्र  प्राम-अर्थ  व्यवस्था  में  बड़ा  महत्वपूर्ण  में  घन  उपलब्ध  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 होग  देंगे  ।  में  ऐसे  बहत  से  बैंकों  को  जानता  माननीय  उप मन्त्री ने  अपने  भाषण में  कहा

 ठ  जो  ग्रामों में  यह  कार्य  कर  रहे  हें  परन्तु यह  था  कि  कृषि-कार्यों के  लिये  ऋतुकालीन

 सीमित  मात्रा  में  हो  रहा  हे  ।  बेकिंग  वित्त के  रूप  में  १२  करोड़  रुपय  दिये  गय

 नियम
 की  २०  से  ३४५  तक  धाराओं  में  यह  परन्तु फिर  भी  हमें  यह  नहीं भल  जाना

 उपबन्ध रखा  गया  है  कि  रक्षित  कसे  इन  चाहिये  कि  अभी  कृषक  का  उस  स्थान  से  कोई

 apt  पर  नियन्त्रण  रख  सकता  है  ।  रक्षित
 वास्ता  नहीं  जहां ये  पत्र उपलब्ध होते  हैं  ।

 बैंक  को  चाहिये  कि  ag  इन  बैंकों  को  afer  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  हमें  एक

 कण द  ऐसी  व्यवस्था  भी  करनी
 चाहिये

 जिस  से

 व्यक्तिगत  कृषक  की  पहुंच  बहुत
 सी सी  बेकिंग

 स्थितियों  को  पार  भारत  के  रक्षित
 ७. है  ato  ब्र  गांवों  नगर

 विधेयक  के  खण्ड ३  में  va  नये
 बक  तक  हो  सके  |

 अ्रधिकारों  का  वर्णन  है  जो  रक्षित  बेक  को  खण्ड  ३  के  उप-खण्ड  के

 दिये  जा  रहे  हूं  जिनके  द्वारा  वह  छोटे  छोटे  छोटे  उद्योगों  तथा  कुटीर

 कुटीर  कृषि  सम्बन्धी  कार्यों  अदि  उद्योगों  को  =  ap  का  ऋण  बिल

 को  अधिक  ऋण  तथा  औद्योगिक  वित्त  निगमों  आदि  पर  कमीशन  काट  कर  उपलब्ध

 को  ऋण  सुविधा दे  सके  ।
 किया  जायेगा  ।  क्या  हमें  विश्वास  ह  या  सरकार

 ने  हमें  यह  बता  दिया  हे  कि  इनकी  सहायता

 करने  यह  यथोचित  ढंग  है  ।  इस  खण्ड  की

 इस  विधेयक  के  भ्रन्तगंत  दो  भिन्न  भिन्न
 सफलता  भी  इस  बात  पर  निर्भर  होगी

 कि
 गर

 के  वित्त  उपलब्ध  किये  जा  रहे  हें  ।
 ये  छोटे  तथा  कुटीर  उद्योग  इस  प्रकार  के

 प्रथम  प्रकार  वह  है  जिसमें  उच्च-स्तर  पत्रों  पत्रों  की  झ्रावश्यकताओओं  को
 प्रयास  वचन-पत्रों  तथा  विनिमय  पत्रों  arf

 पूरा कर  सकेंगे  ।
 पर

 कुछ  कमीशन  काट  कर  धन  दिया  जाता

 हैं
 ।

 दूसरी  प्रकार  ag  जिसमें  ऋण  तथा  अग्रिम  खण्ड  ३  हमें  उन  पांच  करोड़

 धन  ot हें  ।  यह  भारत  के  रक्षित  बेक  रुपयों  पर  विचार  |  करना  है  जो  कृषि-कार्यों

 नियम  की  धारा  १७  (४) में  श्राता है  ।  इसਂ  केਂ  लिये  उपलब्ध  किये  जा  रहे  हें  ।  इस  प्रकार

 प्रकार  के  वित्त  में  यह  आवश्यक  होता  है  कि  की  वित्त-व्यवस्था करने  प्रायः  उन

 ऋण
 दिये  जाने  वाले  धन  की  सीमा  निश्चित  भूतियों  की  प्रकार  विशेष  रूप  से  बताई  जाती

 की  जाये  ।  इस  प्रकार का  वित्त
 अधिक  है  जो  इस  प्रकार  मिलने  वाले  ऋण  के  लिये

 समय  के  लिये
 दिया  जाता  है  दी  जाती  हैं  ।  क्योंकि  यह  एक  नये  प्रकार का  “
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 घटक

 वी०  बी०

 क्षेत्र  हे  जिसमें  हमारा  रक्षित  बंक  कार्य  प्रारम्भ  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  हमारे  रक्षित

 करने  जा  रहा  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  बैंक  के  प्राधिकारियों ने  स्वयं  ही

 केन्द्रीय  as  की  जो  कठिनाइयां  हैं  में  उन्हें  यह  उपबन्ध  किया  इससे  प्रौद्योगिक  वित्त

 भली  भांति  समझ  सकता हूं  ।  मुझे यह  बात  निगम  को  बड़ी  सहायता  मिलेगी
 ।

 मुझे

 बहुत  पसन्द  कराती यदि  वित्त  उप मन्त्री  wat  हैं  कि  वे  स्थानीय  निकायों  को  भी  इसी  प्रकार

 भाषण  में  उन  प्रतिभूतियों  का  हमें कुछ
 संकेत  की  सुविधायें  देने  के  vet  पर  विचार  करेंगे

 ।

 दे  देते  जो  उनके  ध्यान  में  हैं  ।
 श्री  मह/'उद्दोन

 हमें  बड़ी  प्रसन्नता  हैं  कि  भारत  का  रक्षित
 मेरा  विचार  है  कि  लगभग  are  तीन  ag

 पूर्व  ग्राम  बेकिंग  जांच  समिति  ने  कुछ
 )  बैंक  अरब  भारत  के  सबसे  अधिक

 at  में  नहीं  जानता  कि  उनकी  कोई
 महत्वपूर्ण  उद्योग  श्रर्थात च  कृषि  में  भी  रुचि

 ot  लगा  242 A में  संशोधन
 भी  सिफ़ारिश  अब  तक  सरकार  ने  स्वीकार

 की  है  या  कार्यान्वित  की  है  ।  में  यह  जानता
 नियम  द्वारा  राज्य  सहकारी  बंक  श्र

 सुचित  व्यावसायिक बैंक  एक  ही  स्तर  पर
 हूं  कि  वित्त  उप मन्त्री  ने  अपने  भाषण  में  उन

 कर  दिये  गये  थे  ।  इस  विधेयक  के  अधीन सिफ़ारिशों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 कारी  समितियों  को  ate  सुविधायें  दी  जा

 रही  रि  यह  बड़ी  भ्रच्छी  बात  परन्तु  इसमें कृषि-ऋण  अना  ऋणों  से

 भिन्न  है  ।  कृषकों  की  ऑ्रावश्यकतायें  कुछ  इस  कुछ  नई  बातें  की  गई  हें  जो  कि  केन्द्रीय  बैंकिंग

 प्रकार  की  हें  कि  साधारण  वाणिज्य  बेकिंग  प्रथा पर  सिद्धान्तों  से  आधारभूत  रूप  से

 भिन्न  हैं  वित्त  उपमंत्री  महोदय  ने  इस वित्त  कृषकों  को  उचित  रूप  में  उपलब्ध  नहीं

 जा  सकता  है  |  उन्होंने  हमें  यह  नहीं
 विधेयक  पुरःस्थापित  समय

 इसका  कारण  नहीं  बताया  |
 बताया  कि  वे  सिफारिशें  कया  हें  ।  हमारे  विचार

 में  इनमें  से  कुछ  सिफारिशों को  विलम्ब  पहली  भिन्नता  तो  यह  है  कि  भारत  का

 क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  प्रौढ़  इन  से  रक्षित  बैंक  जिस  परिसम्पत्‌  को

 लाभ  भी  होगा  कौर  यदि  हम  इस  ५  करोड़
 प्रतिभूति  मान  कर  ऋण  देगा  उसे  केवल  उसी

 रुपये  लगाने  की  योजना  को  किसानों  के  लिये

 उपयोगी  बनाना  चाहते  हैं  तो  इसके  उपयोग
 पर  विश्वास  न  करके  मूलधन  या  ब्याज

 के

 चुकाये  जानें  के  सम्बन्ध में  राज्य
 सरकार

 से

 के  लिये  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।
 भी  प्रत्याभूत  लेनी  होगी  ।  भारत  के  रक्षित

 an  भ्र धि नियम  की  किसी  धारा  में  पहिले

 wa  में  खण्ड  ३  के  दूसरे  भाग
 औद्योगिक

 कभी  राज्य  बैंक  की प्रत्याभूत  की  व्यवस्था

 वित्त  निगम  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  |

 fra  वित्त  निगम  अधिनियम  की  धारा २१
 नहीं  की  यह  पहिली  बार  ही  किया  गया  है  ।

 कुछ  इस  विधेयक  में  उसे  स्पष्ट  दूसरी  भिन्नता का  श्री  वी०  बी०  गांधी

 कर  दिया  गया  हैं  ।  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  उल्लेख  किया  था  श्र  वह  यह  है  कि

 की  urafia  वित्तीय  झ्रावश्यकताओं को  नियम  की  प्रत्येक धारा  में  यह  दिया  gat

 पूरा  करने  के  लिये  वर्तमान  विधेयक  में  ऋण  @  कि  भारत  का  रक्षित  बैंक  ऋण  या  हुंडियों

 की  विद्वेष  व्यवस्था  के  लिये  उपबन्ध  किया  के  भुगतान  के  लिये  किसਂ  प्रकार  की  प्रतिभूतियां

 गया है  ।  स्वीकार  कर  सकता  किन्तु  इस  विधेयक  में
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 केन्द्रीय  ats  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  करेंगे  कि  बिना  अच्छी  प्रकार  जांच  किये  हमने

 कि  वह  इस  बात  का  निश्चय  करे  कि  वे  किस  यह  इतना  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  कैसे  किया  है  |

 प्रकार  की  प्रतिभूति  स्वीकार  करेंगे
 ।

 रक्षित

 बैंक  को  ऐसी  प्रतिभूति  स्वीकार
 ज्ञ०  हि०

 बसु
 :

 करनी  चाहिये  जिसे  बेच  कर  वह  तुरन्त  धन्  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  रक्षित

 वसूल  कर  सके  जैसा  कि  पहिले  होता  रहा  है
 ।

 बेक  के  क्षेत्र  को  बढ़ा  कर  कृषि

 इसी  प्रकार  रक्षित  बेक  की  स्थिति  सुदृढ़  रह  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  इसका  प्रयोग  किया

 सकती है  ।  उसे  राज्य  सरकारों  कौर  केन्द्रीय  जाये  |  weer  में  इसकी  स्थापना  भी

 सरकार  की प्रत्या भू तियों पर  निभर  नहीं  करना  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  की  व्यवस्था  को

 चाहिये  |  यह  सिद्धान्त  अपनाना  अच्छा  नहीं  है  ।
 विकसित  करने  के  लिये  की  गई  थी  ।  किन्तु

 ~
 इससे  राज्य  सरकारें  सहकारी  आन्दोलन  इसन  १९३४  से  १९४९  तक  १५  वर्ष  में

 को  बढ़ाने  लोग  संस्थायें  ग्रामीण

 क्षेत्रों के  धन  प्राप्त करनें  के  प्रयत्न
 देवा  की  ग्रामीण  ऋण  व्यवस्था  के  लिये  कुछ

 भी  नहीं  किया  ।  केवल  इस  सम्बन्ध  में  एक

 करना  छोड़  देंगे  |  हमें  इस  खतरे  से
 या  दो  पुस्तकें  प्रकाशित की  गई  ।  gave A में

 बचना  चाहिये  ।
 जब  इसे  सरकार  ने  खरीद  लिया  तो  हम  ने

 समझा  कि  sa  यह  राष्ट्र  के  हितों  की  विशेष

 रूप  से  देश  की  ग्रामीण  ऋण  व्यवस्था  की
 ७.  समाचार पत्रों  में  यह  पढ़ा  होगा

 कि  भारत  के  रक्षित  बेक  ने  जिन  उद्योगों  केਂ
 भाल  करेगा  |  किन्तु  दुर्भाग्य  से  गत  चार  वर्षों

 में  इस  दिशा में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ।
 सम्बन्ध में  करारोपण  जांच  आयोग  जांच

 अब  हम  ग्रामीण  ऋण  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में
 कर  रहा  उनके  अतिरिक्त अन्य  उद्योगों

 को  कौन  से  साधन  उपलब्ध  कराये  जा  सकते  रक्षित  बैंक  की  शक्तियों  को  बढ़ाने  के  लिये

 उसके  विमान  नियमों  में  सुधार  कर  रहे
 है  इसकी  जांच  करने  के  लिये  श्री  खौफ

 की  भ्रध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  किन्तु हमें  सन्देह है  कि  इन  नई  शक्तियों

 का  जो  कि  इस  विधायक  में  मांगी  जा  रही  हैं मेने  इसके  निर्देश-पदों  को  तो  नहीं  देखा

 किन्तु  इसकी  नियुक्ति  के  तुरन्त  बाद  वित्त  राष्ट्रहित  में
 प्रयोग  भी  किया  जायेगा  ।

 सम्बन्धी  पत्र  पत्रिकाओं  में  इस  प्रकार  के  लेख

 निकले थे  कि  खौफ  समिति इस  बात  जहां  तक  रक्षित  वेक  के  कार्यक्षेत्र

 की  जांच  करेगी कि  रक्षित बेक  त्रिदोष  रूप  से  देश  की  कृषि  सम्बन्धी

 सादिक बेक  उद्योगों  को  दीर्घकालीन पूंजी  के  व्यवस्था केਂ  faa  बढ़ाने  के  सामान्य  सिद्धान्तों

 लिये  कहां  तक  धन  दे  सकते  है  ।  सम्भव  हैं  का  सम्बन्ध  हे  हम  इसका  समर्थन  करते  हैं
 ।

 यह  केवल  श्रनुमानमात्र हो  परन्तु  इस  किन्तु  जब  तक  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 अनुमान  का  आधार  इसी  विधेयक  के  उपबन्ध  बीच  की  प्रविधि  के  तौर  यहां  तक  कि

 प्रतीत होते  हैं  ।  जब  रक्षित बैंक  राज्य  बैंकों  भ्रल्पकालीन भी  ऋण  देने  के  लिये  कोई  व्यवस्था

 की  प्रत्याभूति पर  छोट  छोटे  उद्योगों को  कौर  नहीं  करेंगे  तब  तक  इन  झाड़ियों  से  काम  नहीं

 कुटीर  उद्योगों  को  ऋण  दे  सकता  तो  उसे  चलेगा  |  जब  तक  रक्षित  बेक  इस  सम्बन्ध

 बड़ी  बड़ी  परियोजनाओं  के  लिये  बड़े  बड़े  में  कोई  ठोस  नीति  नहीं  अपनाता  तब  तक

 उद्योगों  को  भी  ऋण  देने  के  लिये  कहा
 जा  यह  कहना  कठिन  है  कि  इन  शक्तियों  से  कहां

 सकता है  |  आशा है वित्त उपमंत्री वित्त  उपमंत्री  यह  स्पष्ट  तक  सफलता  मिलेगी  ।

 583  5.  0.
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 विधायक

 के ०  कृ०  बसु

 इसके  बाद  अ्रतिरिक्त खण्ड  ४  ख  में  ध्यान  रखेगा  कि  ऋण  के  धन  का  किस  प्रकार

 माननीय  मंत्री  नें  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया
 प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  हमारे  देश  में  सहकारी

 @  जिसमें  कृषि  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  दिये  बैंक  कभी  इतने  उन्नत  अ्रवस्था  में  नहीं  हें

 जानें  वाले  ऋण  पर  सीमा  बन्धन  लगाने  की  रक्षित  बेक  को  प्रत्याभूति  होने  पर  भी  कोई

 मांग  की  गई  है  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  इस  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जो  इस  बात

 धन  का  झ्र भि प्राय क्या  है  ।  हम  जानते हैं  कि
 की  पड़ताल  कर  सके  कि  ऋण  किसਂ  प्रकार

 ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 न
 केवल  कृषकों की  छोटी

 दिया  जायेगा  और  ऋण  लेने  वाला  उसका

 छोटी  सहकारी
 *

 समितियां  होती  हैं  अपितु
 कैसे  प्रयोग  करेगा  |

 कारीगरों  के  कुटीरोद्योग भी  होते  हें  ।  हमें  ऑऔद्योगि  वित्त  निगम  को  ऋण  देने  के

 इन्हें  भी  ऋण  की  सुविधायें  देकर  इनकी  सहायता

 करनी  चाहिए  |
 सम्बन्ध  में  जो  सीमा बन्धन  लगा  हुम  है

 मंत्री  जी  उसे  हटा  देना  चाहते  हैं
 ।  रक्षित  बेक

 इसके  अतिरिक्त  वे  समय  को  पांच  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  के  बन्द-पत्रों  प्रतिभूतियों

 तक  सीमित  कर  देना  चाहते  हें  ।  भारत  जैसे  इत्यादि  के  बदले  ऋण  दे  सकता  है  ।  किन्तु eal

 एक  कृषि  प्रधान रेश में  ऋण  की  सुविधायें  ऋण  की  कुछ  सीमा  नਂ  रखना  खतरनाक  हैं  ।

 अधिक  दीघेंकाल  के  लिये  मिलनी  चाहियें  ।  कुछ  न  कुछ  सीमा बन्धन  प्रवीण  होना  चाहिये  ।

 कहीं  कहीं  ग्रामीण  लोग  सहकारी  समितियों  बीच  को  wafer  के  ऋण  अठारह  मास  के
 लिये

 के  द्वारा  स्वयं  कोई  बन्द  शादी  बांधने  का  होंगे  दौर  यदि  निगम  इसके  लिये  aga  बड़ी

 प्रयत्न  करें  तो  उन्हें  भी  ऋण  की  शभ्रावस्यकता  ast  राशियां  मांगे  तो  रक्षित  बैंक  को  इन्हें हें

 होगी  ।  देने  के  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जाना

 चाहिये  ।  रक्षित  बैंक  की  उदासीनता  की  कई
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  दीघंकालीन

 ऋण  के  लिये  भूमि  को  रेहन  रखने  वाले  बेक
 बार  शिकायत  की  गई  है  ।  शर्तें  रक्षित  बैंक

 को  arate  वित्त  निगम  को  जितना  चाहे हहे
 नहीं  हैं  ?

 धन  देने  का  अधिकार  देने  के  इस  उपबन्ध  पर

 श्री  कण  Fo  बसु
 :

 बहुत  कम  |  उनके  ध्यान  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 पास  भी  अधिक  सुविधायें  नहीं  हूं  ।  यदि

 कृषि  सम्बन्धी  ऋण  के  ४५  करोड़
 हम  aa  की  भूमि  व्यवस्था  में  सुधार  करना

 चाहते  हैं  तो  हमें  दीर्घकालीन  ऋण  की
 रुपये  की  राशि  बहुत  थोड़ी  भारत  जैसे

 देश  में  जहां  ग्रामीण  ऋण  €००  करोड़  रुपये
 धायें  देनी  चाहियें  are  पांच  वर्ष  की  सीमा  नहीं

 रखनी  चाहिये  ।
 से  भी  alee  हैं  यह  राशि  बिल्कुल  नगण्य  है  ।

 इस  राशि  को  बढ़ा  कर  कम  से  कम  २४

 राज्य  के  सहकारी  sal  को  ऋण  देने
 करोड़  रुपये  कर  देना  चाहिये  ।

 पर  भी  बन्धन  ग्रा  ह  क्योंकि  राज्य

 सरकारों  से  इस  प्रकार  के  ऋण  की  प्रत्याभूति
 भ्रमित  मूल्य  के  नोटों  के  सम्बन्ध  में  जो

 अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  उसके  बारे  में लेनी  होगी  |  मेरे  विचार  में  यह  बात  बहुत

 खतरनाक  हैं  ।  रक्षित  बेक  राज्य  सरकारों  माननीय  उपमंत्री  जी  ने  यह  बताया  हैं  कि

 १.२५  करोड़  रुपये  के  नोटों  का  पता  हीਂ  नहीं की  प्रत्याभूत  होने  के  कारण  ऋण  लेने  वालीਂ

 संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  अच्छी  प्रकार  लगा  ।  किन्तु  इस  विषय  में  इतनी  जानकारी

 पड़ताल  नहीं  करेगा  अर नਂ न  ही  इस  बात  FT  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हम  यह  भी  जानना  चाहते
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 है  कि  इस  श्रध्यादेशा  का  देश  की  ऋण  सुविचारों  यह  कहन ेसे  कोई  लाभ  नहीं  कि  तीन या

 पर  अ्रथंव्यवस्था  पर  कहां  तक  प्रभाव
 चार  वर्ष  पूर्वे  इस  के  निदेशक  बोर्ड  में  केवल

 पड़ा  रक्षित  बैंक  अघिनियम  के  प्रस्तावित  एक  भारतीय  था  श्र  wa  दो  या  तीन  हे  ।

 संशोधन  को  स्वीकार  करने  से  पूर्वे  हमें  इस  कई  भारतीय  भी  विदेशी  हितों  के  पिट्टू  होते

 सम्बन्ध  में  पूरी  जानकारी  मिलनी  चाहिये  |  हैं  रक्षित  बैंक  के  बाद  Ga  हमें  इम्पी  रिल

 हम  माननीय  उपमंत्री  की  इस  बात  को  कि  बेक  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहिये  |

 धिक मलय ८  के  नोट  पुनः  जारी  करने
 की

 तुरन्त  श्रावव्यकता  है  तब  तक  मानने  को  तैयार
 ग्रस्त  में  में  गंवाते  की  दोषियों  के  सम्बन्ध

 नहीं  हं  जब  तक  हमारे  पास  पहिले  अधिक  मूल्य
 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  संशोधक  विधेयक

 के  नोटों  को  वापस  लेने  का  क्या  प्रभाव  FAT
 के  खण्ड  ८  के  अधीन  wage  की  शक्तियां

 इस  सम्बन्ध  में  रक्षित  बैंक  की  रिपोर्ट  नहीं

 करा  गती  tt
 केन्द्रीय  ate  क ेसमान  करदी  गई हें  ।  मेरे  विचार

 में  यह  एक  खतरनाक  बात  है  ।  यदि  गवर्नर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  जाये  तो

 इस  gy  शासन  में  केन्द्रीय  बोड़ें  गवर्नर  पर
 ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  इम्पीरियल  बेक

 को  जो  शक्तियां  दीं  जा  रही  हू  उन  से  वहं  राय  उत्तरदायित्व  डाल  सकता  हैं  और  गवर्नर

 केन्द्रीय  ale  पर  ।  Wa:
 अनुसूचित  बेंकों  से  प्रति  हो  जाता  हूं  ।  हमें

 जब  तक  विंमान

 व्यवस्था  सन्तोषजनक  रूप  से  काय  कर  रही इम्पीरियल  बक  के  साथ  wee  भ्रनुसूचित  रंजकों

 जैसा  ही  व्यवहार  करना  चाहिये  ।  जब  ह  तब  तक  गवर्नर  को  ये  शक्तियां  देने  का

 रक्षित  बेक  के  राष्ट्रीयकरण  के  विधेयक  पर  मुझे  तो  कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता  ।  क्योंकि

 चर्चा  हो  रही  थी  तो  सभी  सदस्यों  ने  यह  यदि  गवर्नर  से  कोई  भूल  हो  जाये  तो  केन्द्रीय

 कहा  था  कि  इम्पीरियल बेंक  का  भी  बों  कह  सकता  है  कि  हमें  तो  मालूम  नहीं  |

 मत  में  इसਂ  उपबन्ध  का  तीब्र  विरोध  करता करण  किया  जाये  ।  किन्तु  चार  ag  बीतਂ  गधे

 हैं  asa  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  तरा  ।

 इम्पीरियल  बेक  अब  भी  भारतीय  उद्योगों

 अर  विदेशी  उद्योगों  को  ऋण  देने  में  भेदभाव  जहां  तक  कृषि  सम्बन्धी  श्र  कुटीर  तथा

 करता हैं
 |  छोटे  छोटे  उद्योगों  को  ऋण  देने  का  सम्बन्ध  है

 में  सामान्यतया  इस  संशोधक  विधेयक  का

 ठाकर  दास  wine  श्रव्य-पद  समर्थन  करता  परन्तु  मेरी  मंत्री  महोदय

 पर  से  maar हे  कि  वे  खण्ड  ८  में  संशोधन  करने

 का  अ्ाग्रहें न न  करें

 इसे  अब  भी  भारत  का

 बैंक  कहने  की  अपेक्षा  हमें  इसे  जो  एस०  एन०  दास  :

 राष्ट्रहित  के  कार्य  में  लगाना  चाहिए  झर  इसे  सभापति  fart  बक  श्राफ  इंडिया  tae

 अन्य  अनुसूचित  बैंकों  की  श्रेणी  में  ही  रखना  में  संबोधन  करने  के  लिये  जो  विधेयक  हमारे

 चाहिए
 ।

 अब  समय  झरा  गया  है  कि  हमें  मंत्री  जी  ने  इस  सभा  के  सामने  रक्खा  हैँ  ,  उसके

 सिद्धान्त  से  श्र  उस  की  धारियों  से  मेरा हित  में  इसे  १९ अपन  हाथ  में  ले  चाहिए

 ताकि  विदेशी  लोगਂ  गुप्त  रूप  से  इम्पीरियल  बेक  ख्याल  है  शायद  किसी  भी  सदस्य  को

 के  द्वारा  अपनी  स्वाथेसिद्धि  न  कर  सकें  |  मतभेद  नहीं  होगा  ।  यह  ara  सभी  जानते  हैं
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 एस०  एन०

 कि  हिन्दुस्तान  की  जो  अर्थ  नीति  होनी  इतने  बड़े  प्राकार  के  होंगे  ।  सर्व  करने
 के  बाद

 उसका  ग्रा धार  खेती  की  तरक़्की  होनी  चाहिये  ।
 जो  झांकने  प्राप्तਂ  हुए हैं

 ।  जो  बातें  मालूम  हुई

 सिद्धान्त  में  तो  सरकार  ने  पूरे  तौर  से  इस  हैं  वे  इतनी  ज्यादा  हूँ  कि  उनके  सम्बन्ध  में  पूरे

 को  मान  लिया  हैं  ar  पंचवर्षीय  योजना  में  तौर  से  विचार  करने  के  लिय  कुछ  समय

 विशेष  रूप  रो  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  गया  हे  चाहिये  ait  उसके  बाद  ही  वह  रिपोर्ट  हमा रे

 कि  हिन्दुस्तान  में  खेती  की  तरक्की  कसे  हो  ।  सामने  भरायेगी  ।  लेकिनਂ  सभापति

 लेकिन  जब  हम  खेती  के  लिये  अर्थ  और  कर्ज  के  सर्वे  का  परिणाम  प्राप्त  होने  तक  इस  बिल  में

 सम्बन्ध  में  विचार  करते  हैं  तो  पता  चलता  हैं  खेती  के  हेतु  wet  के  लिये  जितनी  व्यवस्था

 कि  कागज  के  ऊपर  इस  बात  पर  जितना  जोर  करनी  चाहिये  थी  और  जो  सुविधा  रिज

 दिया  जा  रहा  है  कि  हिन्दुस्तान  में  खेती  की  बैंक  को  देनी  चाहिये  वह  रिजर्व  बंक

 तरक्की  के  लिये  अधिक  से  अधिक  प्रयत्न  सरकार  श्राफ  इंडिया  नहीं  दे  रहा है
 ।  कहा  जाता  है

 को  करना  शायद  कार्य  में  अभी  जैसा  प्लैनिंग  कमीशन  कौर  fort  बेक

 कार  उसमें  उतनी  ही  पीछे  है  ।  ऐग्रीकल्चरल  arn  इंडिया  की  रिपोर्टो  में  कहा  गया  कि

 फाइनेंस  पर  विचार  करते  हुए  प्लैनिंग  जब  पुरी  जांच  पड़ताल  इस  सम्बन्ध  में  हो

 दन  ने  यह  कहा  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  खेती  की  जाये गी  तब  यह  सरकार  भर  रिज़र्व  बेक

 खेती  को  चलाने  भ्र ौर  खेती  के  विकास  इंडिया  अपनी  निश्चित  नीति  निर्धारित

 के  faa  od  की  कितनी  ज़रूरत  इस  बात  करेंगे  ।  इस  मौके  यद्यपि  में  इस  बिल  का

 पूरे  तौर  से  समर्थन  करता  में  उन  करोड़ों का  पूरा  पूरा  भझ्न्दाजा  लगाना  अभी  सम्भव

 नहीं  है  भर  इसलिये  इसके  सम्बन्ध  में  हम  भाइयों  की  तरफ  से  जिनके  प्रतिनिधि  के  रूप

 तब  तंक  कोई  एसा  कदम  नहीं  उठा  सकते  में  मुझे  यहां  जान  का  सौभाग्य  प्राप्त  ग्रा

 कि  जिससे  खेती  की  तरक्की  के  लिये  अरथ  की  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  जिस

 धीमी  गति  से  जिस  घोंघ  की  चाल  से  कायें व्यवस्था  पुरे  तौर  से  हो  सके  जब  तक  कि

 रिजर्व  बैंक  ग्राफ  इंडिया  के  द्वारा  जो  रूरल  कर  रही  उससे  इस  समस्या  का  समाधान

 क्रेडिट  का  सर्वे  किया  जा  रहा  उसकी  पुरी  होना  सम्भव  नही ंहे  ।  रिज  बैंक  are  इंडिया

 पूरी  रिपोर्ट  नया  जाय  सभापति  ऐक्ट  में  संशोधन  करने  के  लिये  जो  यह  बिल

 सन्‌  १९४४  में  बेकिंग  इन्क्वायरी  कमेटी  की
 प्रस्तुत  किया  गया  उसकी  धारायें  स्वागत

 नियुक्ति  हुई  थी  और  उस  ने  देश  में  रूरल  क्रेडिट  करने  योग्य  अवश्य  हँ  लेकिन  जैसा  मेरे  मित्रों  ने

 के  सम्बन्ध में  कुछ  सुझाव  पेश  किये
 लेकिन  कहा  हैं  खेती  कौर  ग्रामोद्योग के  लिये  भारत

 झगर  उस  रिपोर्ट  को  देखा  जाय  कौर  पढ़ा  जैसे  देश  में  ५  करोड़  रुपय  कर्ज  में  देने  की

 जाय  कि  हमने  इस  दिशा  में  कितनी  उन्नति  व्यवस्था  समूद्र  में  बूंद  के  समान  ही  कही  जा

 की  हूँ  तो
 शायद  इसमें  निराशा  ही  का  सामना  सकती  है  ।  हिन्दुस्तान  के  किसानों  की  क्या

 करना  पड़ेगा  ।  मुझे  ठीक  ठीक  तारीख  याद  ददा  वह  स्वयम  सपना  खेती  के  लिये  जितने

 नहीं  है  लेकिन  दो  साल  पहुंचे  रिज़र्व  बैंक  श्राफ  पथ  की  जरूरत  हे  उस  की  कप्  व्यवस्था  कर

 इंडिया  ने  रूरल  क्रेडिट  का  aa  शुरू  किया  ।  सकते  हे  ate  प्रमी  जो  कर्जे  देने  वाली

 उसकी  रिपोर्ट  पढ़ने  से  मालूम  होता  है  कि  मियां  वह
 किस  तरह  से  कार्य  कर  रही

 रिजर्व  बैंक  को  इसका  पता  नहीं  था  कि  सर्वो  अगर  इस  पर  विचार  किया  जाय  तो  में

 में  जो  कागुजात  कौर  आंकड़े  प्राप्त  होंगे  वह  aa हूं  कि  शायद  हिन्दुस्तान  के  जितने
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 सीधे

 निधि  यहां  उपस्थित  सब  को  अ्रफसोस  ही  ford  बैंक  की  सालाना  रिपोर्ट  को  देखने  से  यह

 करना  पड़ेगा  ।  पहले  देहात  के  भ्रमर  जो  कर्ज  पता
 चलता  हैं  कि  जांच  पड़ताल  तो  बहुत  हद

 लत  देन  की  व्यवस्था  मनी  लेक्चर्स  तक  हो  गयी है  लेकिन  राज्य  सरकारों के

 लाइंस  थ  कौर  दूसरी  जो  एजेंसियां  थीं  वह  साथ  विचार  विनिमय  पूरा  नहीं  हो  पाया  है  ।

 इसलिए  अभी  उस  सम्बन्ध  में  रिजर्व  बेक  न अब  करीब  करीब  मिटती  जा  रही  हें  ।  कुछ

 कानन  ऐसे  बने  जो  ज़रूरी  कानन  थे  ।  कान न  ठीक  ठीक  कदम  नहीं  उठाया  हैं  ।

 बन  गये  ।  पर  मनी  लैडिंग  के  सम्बन्ध  में  रेटिव  शभ्रान्दोलन  पर  जितना  जोर  हमारे

 विभिन्न  राज्यों  में  जो  कठिनाइयां  उपस्थित  प्लानिंग  कमीशन  ने  दिया  है  उतना न  तो

 हुई  उनके  मुकाबले  के  लिये  न  तो  कुछ  वहां  की  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  दिया  गया  है

 सरकार  ने  किया  कौर  न  कुछ  केन्द्रीय
 पर

 न
 राज्य  सरकारों  ने  उतना  जोर  इस

 कार  ने  इस  की  व्यवस्था  की  ।  ग्राम  बावजूद  संगठन  को  मजबूत  करने  के  लिए  दिया

 इस  बात  के  कि  सरकार  ग्रो  मोर  फल  आन्दोलन  ह  ।  झ्र भी  तक  इसको  गांव  गांव  में  फलाने

 को  आग  बढ़ाने  के  लिये  तकावी  के  रूप  में  कुछ  के  लिय  कोई  रास्ता  नहीं  पकड़ा  गया  है  ।  यह

 रुपया  देती  लेकिन  इस  रुपये  का  व्यवहार  बात  सही  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  रिज

 जसा  खेती  की  तरक्की  के  लिये  होना  चाहिये
 बेक  श्राफ  इंडिया  विभिन्न  राज्यों  को  सबका

 नहीं  होता  हे  ।  जेसा  कि  मेरे  किसी  मित्र  ने  रिता  भ्रान्दोलन
 को

 बढ़ाने  के  लिए  सहायता

 कहा  जो  भी  जो  भी  फाइनेंस  ह्म  देना  चाहती  है  लेकिन  जिस  धीमी  गति  से  हम

 खेती  की  तरक्की  के  लिये  देते  हं  उस  का  कदम  उठा  रहे  हें  उससे  हमारा  ख्याल  है  कि  हम

 हिन्दुस्तान  जैसे  बड़े  देश  में  ६  लाख  गांवों  में हार  बिखेरती  के  नहीं  होता  है  ।  जो  बड़े

 बड़े  किसान  होते  हे  वह  सरकार  से  पैसा  लेकर  बिखरे  su  करोड़ों  किसानों  को  उनकी  खेती

 के  उस  को  देहातों  के  ग्रन्थ  दूसरे  कामों  के  लिए  फाइनेंस  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  पा  सकेंगे  |

 इस्तेमाल  करते  हे  ।  लिए  इस  बिल  को  पास  करने  के  बाद

 इस  सभापति  मं  मंत्री  जी  कार  को  चप  ब्रश  कर  नहीं  रह  जाना  चाहिए

 ग्र  मं  झपने  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह से  ग्रनुरोध  करूंगा  कि  यह  जो  बिल  है  इसको  तो

 हम  पास  करा  लेकिन  जो  रिज  बैंक  ars
 अनुरोध  करूंगा  कि  जो  aw  जीवें  बैंक  कर

 रही  है  उसको  जल्द  से  जल्द  पुरा  कराया  जाय इंडिया  का  सरवे  रूरल  क्रेडिट  के  बारे  में

 चल  रहा  ह  उसको  जल्द  से  जल्द  पूरा  किया
 अर  उसके  बाद  देखा  जाय  कि  खेती  के  समुचित

 प्रबन्ध  att  विकास  के  लिए  कितने  रुपए  की जाय  रोक  जो  ates  उस  सरवे  से  हम  को

 प्राप्त  हों  उनके  अधार  पर  जल्द  से  जल्द
 जरूरत  ।  अभी  प्लानिंग  कमीशन  को  इस

 बात  का  पता  नहीं  लग  सका  हं  ।  उनको  यह ऐसी व्यवस्था  की  जाय  कि  जिससे
 हिन्दुस्तान

 के  करोड़ों  खेतिहर  ह  उनको  समय  सस्ती  नहीं  पता  चल  सका  हे  कि  हिन्दुस्तान  जेसे

 दर  सुभीते  के  साथ  बिना  किसी  परेशानी  के
 बड़े  देश  में  करोड़ों  किसानों  को  समय  पर  कम

 खेती  के  काम  के  लिये  कर्ज  मिल  सके  ।  राज  सूद  में  बिना  परेशानी  के  सहायता  देने  के  लिए

 read  बैंक  श्राफ  इंडिया  की  रिपोर्ट  से  पता  कितने  रुपये  की  झ्रावश्यकता है  ।  यह  सही है

 कि  इसे  बिल॑  के  जरिये  प्लानिंग  ata चलता  हैं  कि  ag  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से

 इस  बात  के  लिए  बातचीत  कर  रही  है  कि
 ने  खती  ग्रोवर  ग्रामोद्योगों  की  तरक्की  के  लिए

 पांच  करोड़  झपटा  रक्खा  ।  उसकी  fore उनके  यहां
 जो  सहकारी  समितियां  काम  कर

 रही
 हें  उनका  काम  ठीक

 से  चलता  हैँ  या  नहीं  ।
 से  पतां  चलता हू  कि  सन  FERIA  में
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 एस०  एन०

 रिज  बेक ने  की  तरक्की के  लिए  १२  हम  ने  पंच  वर्षीय  योजना  बनाई  है  कौर

 उस  के  सम्बन्ध  में  लम्बी  चौड़ी  बातें  की  जाती करोड़  रुपया  देश  की  विभिन्न  कोआपरेटिव

 बैंकों  को  दिया  लेकिन  उस  रिपोर्ट  से  यह  उस  दिन  योजना  मंत्री  बोल  रहे  थे  शहरों

 भी
 पता  चलता  है  कि  इस  रुपये  के  दो  तिहाई  वे  संसार  को  यहਂ  बताना  चाहतें  थे  कि  यह  देश

 का  उपयोग  बम्बई  पौर  मदरास ने  किया  है  बदल  रहा  है  ।  मुझे  तो  ऐसी  बातें  सुन
 कर

 अझर  उसके  बाद  मध्य  प्रदेश  यू
 ०  पी० ने  अर  वास्तविकता  को  देख  कर  दुःख  होता

 उपयोग  किया  कौर  दूसरे  राज्यों  में  शायद  हैं  ।  केवल  बातें  बनाने  से  ही  काम  नहीं  चलता  |

 आपरेटिव  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  होगी  इसलिए  मुझे  यह  समझ  में  नहीं  जाता  कि  इस  विधेयक

 उसका  उपयोग  वह  नहीं  कर  सके  ।  इतने  बड़े  से  किसानों  के  ऋण  की  समस्या  कैसे हल

 देश  में  ford  बैंक  का  खती  की  तरक़्की  के  हो  जायेगी

 लिए  १२  करोड़  रुपये  का  प्रबन्ध  करना  बहुत

 ज्यादा  नहीं  हे  ।  में  इस  मौके  पर  इस  बिल  का
 किसी  समय  अपनी  रोटी  कमाने

 का  साधन  थी  |  अरब  यह  एक  उद्योग  बनती
 जो  रिज  बेक  ऐक्ट  में  संशोधन  करने  के  लिए

 पेदा किया  गया  समर्थन करता  हुं  ।  लेकिन

 जा  रही है  ।  क्या  सरकार इस  उद्योग  को

 यही  सहायता  दे  रही  है  ।  इस  ५  करोड़  रुपये
 साथ ही  उम्मीद  करता  हुं  कि  ford  बैंक  जो

 से  इस  का  क्या  बनेगा  ?  लाखों  व्यै
 कि  राष्ट्रीय  बेक  हूं  वह  हिन्दुस्तान  की  ae

 मनुष्य  पहाड़ों  पर  चढ़  कर  बादलों  से  बरसने

 नीति  में  जो  खेती  का  स्थान  है  उसको  मद्देनज़र
 की  प्रार्थना  किया  करते  थे  शौर  राज  क्ति

 रखते  हुए  खेती  के  लिए  प्रतीक  से  अधिक

 रुपया  देगी  भर  ऐसा  प्रबन्ध  करेगी  जिससे  कि
 मंत्री  ५  करोड़  रुपये  से  किसानों  के  लिये

 ऋण  की  समस्या  को  हल  करने  की  चेष्टा  उसी
 देश  में  खेती  की  तरक्की  के  लिए  गांव  गांव  में

 बलों  का  ऐसा  इन्तज़ाम  हो  जाय  कि  जिससे
 ढंग  से  कर  रहे  ह  |

 लोग  खेती  आसानी से  कर  सके ं|  कमरों  एनी  मुस्कराने  :

 ag  विधेयक  बहुत  पहले  सदन  के  सामने  जाना

 पंडित  के०  सी ०  शर्मा
 चाहिये था  ।  में  ने  इस  में  कोई  त्रुटि  तलाश

 :  सदन  के  सामने
 जो  विधेयक है  करने की  चेष्टा की  जिस से  कि  में  इस  का  विरोध

 उस  पर  मुझे  हैरानी  इसलिये  कि  इस  में  कर  परन्तु मुझे  कोई  त्रुटि  दिखाई  नहीं  दी  ।

 उपबन्ध  यह  है
 कि

 कुछ  लोग  मिल  कर  ऋण  में  इस  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 सम्बन्धी  सुविधाघरों  की  मांग  करें  रिजर्व

 बैंक  ये  सुविधायें  देगा  परन्तु  शर्ते  यह  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  जिस  ढंग  से  यह  विधेयक

 राज्य  सरकार  उस  की  प्रतिभूति  दे  ।  सदन  में  रखते  हुए  बातें  कीं  उस  से  तो  यही

 लगता  था  कि  रिवेंज  बेक  का  दिवाला  निकलने

 किसानों  के  लिये  ऋण  की  समस्या
 वाला  है  ।  इस  विधेयक  के  साथ  अकड़  इरादी

 नहीं  दिये  गये  जिन  से  स्पष्ट तथा  मालूम  हो
 बहुत  पुरानी हूं

 ।
 एक  समय  य्  जब  साहुकार

 उन से  मूल
 का

 कई  गुणा  ब्याज  वसूल  करते
 सके  fe  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ।

 थे  ।  शुक्र  है  कि  वह  प्रथा  समाप्त हो  गई  है  यह  विधेयक  कृषि  सम्बन्धी  वित्त  व्यवस्था

 अब  भी  साहूकारी  चलती  है  ।  किसानों  को  के  पुनर्गठन  के  लिये  बहुत  आवश्यक

 ऋण  लेने के  लिये  अरपना  सब  कुछ  बन्धक  रखना  इन  संशोधनों  का  तात्पर्य  यह  है  कि  fora

 पड़ता है  an  सभी  प्रकार  के  कृषि  कार्यों  के
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 कुटीर  उद्योगों  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  बनायें जिस  से  भूमि सब  के  पास  एक  सी  हो

 के  लिये  शर  कृषि  विकास  के  लिये  ऋण  दे
 ae  कृषि  में  सुधार

 हो  ।

 सके  ।  इस  से  किसानों  ak  छोटे  छोटे
 इन  संशोधनों  से  रिज  बेंक  को  सहकारी

 पतियों  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  |
 ऋण  समितियों  are  व्यापारिक  sat  जैसी

 संस्थानों  का  विकास  करने  के  प्रतिकार  प्राप्त
 ज  हम  किसानों  पर  होने  वाले

 चारों  की  निन्दा  करते  सहकारी  संस्थाओं
 हो  जायेंगे  ।  किसानों  पर  ऋण  के  भार  की

 जांच  से  चला  है  कि  अधिकतर  ऋण
 के  काम  में  दोष  निकालते  हूं  ak

 अपनी  कृषि

 तथा  अर्थ  व्यवस्था  के  भ्रमण  दोषों  की  चर्चा
 विकास  सम्बन्धी  कामों  के  लिये  नहीं  वरण

 प्रति  दिन  at  आवश्यकतायें  पूरी  करन  के
 करते  हूं  ।  में  are  का नें वालिस  द्वारा  पास

 किये  गये  2983.0  के  अ्रधिनियम  की  याद
 लिये  लिया  गया  है  ।  सहकारी  ऋण  समितियां

 काम  नहीं  व्यापारी  बेक  दिवाला

 दिलाना चाहती  हूं  जिस  के  द्वारा  लाखों  किसानों

 दे  गये  और  इन  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये
 का  भूमि  पर  अघिकार  रातों  रात  छिन  गया  था

 र  शोषण  की  रातवाली
 समितियां  नियुक्त  की  गईं  जिन  में  गाडगिल

 समिति  भी  थी  ।  इन्हीं  समिति  की  सिफारिशों
 और  मालगाड़ी  प्रणालियां  प्रारम्भ  हो  गई  थीं

 के ऑ्राघार  पर  सरकार  ने  ये  संशोधन  रखे

 ह  यह  काम
 बड़ी

 बुद्धिमानी
 का  है के  अ्रतिरिक्त  में  भारत  सरकार  का  ध्यान

 बच्च्े
 कि

 वित्त  मंत्री  और  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 किसानों  के  ऋण  भार  की  कौर  दिलाना  चाहती

 त्री  सार्वजनिक  संसाधनों  को  श्रमिक
 हूं  ।  केन्द्रीय  बेकिंग  जांच  समिति  का  अनुमान  है

 कर्मों
 में

 नष्ट
 न  कर  दें  । fe  भारत  के  किसानों  पर  कुल  मिला  कर

 foo  करोड़  रुपये  का  ऋण  है  ।  इस  के  aa  जब  कि  रिजर्व  बेक  को  छोटे  बैंकों

 रावत  बाढ़  शौर  अकाल  तो  हर  वर्ष  पड़ते  हू  ।  पर  नियंत्रण  का  अधिकार  मेरा  सुझाव

 मुझे  खेद पु वंक  यह  कहना  पड़ता  है  कि
 है  कि  बेक  उद्योग  का  संगठन  तथा

 करण  किया  जाये  ।  बेक  उद्योग  ने  प्रारम्भ  में

 हमारी  सरकार  ने  पिछले  सात  वर्षों  में  विदेशियों
 तो  बड़ी  उन्नति  की  परन्तु  बाद  में  विशेषकर

 के  साथ  उधार  पट्टें  की  व्यवस्था  कर  के  राष्ट्र

 छोट  छोटे
 ब्रेक

 फेल
 हो

 गये
 |

 इस  के  बाद को  फंसा  दिया  हँ  ।  में  जो  रास्ता  बताना  चाहती
 छोटे  छोटे  बैंकों  को  मिला  कर  बड़े  बैंक

 हूं  वह
 विदेशियों  के  साथ  उधार  पट्टे  की  व्यवस्था

 की
 चेष्टा  की  गई

 |
 इंग्लैंड  में  तो

 यह
 का  नहीं  बल्कि  देश  के  करोड़ों  लोगों  के  साथ

 कार्यवाहीਂ  बड़ी  सफल  रही  ।  मेरा  सुझाव
 सहयोग  का  रास्ता है  ।  लोगे  स्वतंत्रता  संग्राम

 के  दिनों  विलाप  के  साथ  रहे  हें  भी
 है  कि  भारत  में  भी  ऐसा  ही  किया

 जाये
 ।

 मेरे  विचार  में  रिज़वी  बक  भी  सके  कल
 भाप  का  साथ  देने  के  लिये  तैयार  ह्

 में  है
 ।

 अंग्रेजी  बैंकों
 का

 इतिहास  यह
 परन्तु  AT  अपने  ऊचे  fi  से

 |

 शर  विदेशों  से  सहायता  की  याचना  न  करते
 कैनेडा  और  अमरीका  में  भी  यही

 फिरिये  ।
 garg ।

 सात  वर्ष  राष्ट्र  के  जीवन  में  कुछ  भी  सभापति  महोदय  :  में  म/ननीय  सदस्या

 नहीं  होते  ।  wa  भी  समग्र  है  कि  जिन  के  हाथ  से  प्रियंका  करूंगा  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्धों
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 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  वे  काफी  समय  ले
 इस  समस्या  के  व्यापक  रूप  को  नहीं

 समझ

 चुकी  हें  ।  में  उन  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  अपना

 भाषा  समाप्त  करें  |  उधर  अ्रमरीका  को  लीजिये  ।  PERE

 में  उन  के  सामने  यह  समस्या  झाई  तो  उन्हों
 मारो  एनी  सस् क़रीन  :  मुझे  श्र  कुछ  ने  व्यापक  ढ़ंग  से  इसे  निपटाया  ।  उस  दिन

 नहीं  कहन है  ।  मेरी  सिफारिश  है  कि  देश
 सरकार  ने  बेकिंग  कम्पनी  संशोधन  विधेयक

 alan  व्यवस्था  ऐसी  हो  कि  किसानों  ५
 रखा  जिस  में  परिसमापन  का  उपबन्ध

 के  लिये  ऋण  का  प्रबन्ध  हो  सके  शर  कृषि
 परन्तु वह  भी  अपूर्ण  ही  हैं  ।  भ्रमरी का

 को  पुनर्गठन  हो  ।
 की  तरह  बैंकों  में  जमा  कराये  गये  धन  के

 को  क्‌०  पो०  त्रिपाठी
 )  :

 में  बीमे  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  इसी

 इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  उचित  प्रकार  यह  उपबन्ध  भी  झ्रयूर्ण  ही  हूं  ।  एक

 दिशा  में  एक  छोटा  सा  कदम है  ।  जैसा  कि  तो  फसलों  के  बीमे  का  प्रबन्ध  होना  चाहिये

 पहले  ही  कहा  जा  चुका  है  इस  विधेयक  के  अधीन  कौर  दूसरे  अमरीका  की  तरह  मूल्यों  में  तेजी

 किसानों  के  लिये  ऋण  की  व्यवस्था  करने  की  मन्दी  की  दशा  में  मूल्यों  का
 उचित  स्तर  बनायें

 जो  चेष्टा  की  गई  है  वह  बहुत  मामूली  सी  रखने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  तीसरी  बात

 है  |  श्री  तक  तो  यही  समझा  जाता  था  कि  यह  है  कि  अ्रमरीका  की  तरह  यहां  भी  यह

 कृषि  के  वित्त  की  व्यवस्था  करने  की  प्रबन्ध  होना  चाहिये  कि  जिन  लोगों  को  बेक

 अ्रावश्यकता  ही  नहीं  है  ।  उद्योग  पर  जब  भी  ऋण  देने से  इन्कार  कर  उन्हें  सरकार

 विपत्ति  are  सरकार  ने  उस  की  सहायता  की  ऋण  दे  ।  बैंक  ऋण  दे  भी  हानि  का  खतरा

 है  Teg  कृषि  की  सहायता  नहीं  की  गई  कौर  तो  रहता  ही  है  ।  उस  दशा  में  बीमे  की

 नही  उस  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  हो  तो  wear है

 गया है  यदि  श्राप  इस  समस्या  को  व्यापक

 उदाहरण के  लिये  EY?  में  चाय  उद्योग  दृष्टिकोण  से  देखें  तो  कृषि  उद्योग  का  समुचित

 की  दशा  बिगड़ी  तो  सरकार  ने  इस  उद्योग  संरक्षण  किया  जा  सकता  है  ।  कृषि  में  बहुत

 को  दिय  जाने  वाले  ऋणों  प्रतिभूति  दी  ।  लाभ है  ।  श्राप  कृषि  में  पूंजी  नहीं

 इसी से  जनता  की  क्रय  शक्ति  ठीक  नहीं वह  यह  थी  कि  १०  प्रतिशत  तक  की  हानि

 होगी  तो  सरकार  उसे  सहन  करेंगी  ।  परन्तु  रहती  हे  ।

 यहां  तो  यह  उपबन्ध  है  कि  सारे  ऋण  की  उद्योगों  के  लियें  तो  बैंक  ऋण  देते  हे

 प्रतिभूति  राज्य  को  करनी  होगी  |  इस  को
 परन्तु  कृषि  को  कोई  नहीं  पूछता  ।  संयुक्त

 अर्थ  यह  है  कि
 सरकार  हानि

 में  हाथ  नहीं  राज्य  अ्रमरीका  में  कृषि  के  लिये  भी  धन  बेक

 बटाना  चाहती  |  इस  का  we  यह  भी  है  कि  ही  देते  कृषि के  क्षेत्र  में  क्रय  शक्ति  की

 सरकार  इस  बात  को  नहीं  समझती  किः  यह  रक्षा  करने  के  लिये  ऋण  सम्बन्धी  नीति  की

 समस्या  तो  सदा  ही  रहती  है  ।  दो  फसलों  में  ग्रा वश्य कता  है  ।  यह  मालूम  होनाਂ  चाहिये

 कुछ  लाभ  हो  तो  तीसरी  फसल  sare  जाती  कि  कहां  प्रत्यय  की  कमी  है  कौर  उसे  दूर  किया

 है  और  सारा  लाभ  बराबर हो  जाता है  ।  जाय  |
 oat

 तक
 ऐसी  कार्यवाही नहीं  की  गई

 यदि  प्राय  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  इसीलिये  प्रति  ag  कोई  न  कोई  संकट  पाया

 ऋण  की  व्यवस्था नहीं  करते  श्राप  ही  रहता  हैं  ।
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 इसलिये  में  सरकार  से  प्रार्थन  तीसरा रि  ा  में  कुछ  कहा  गया  सदस्यों  नें  उस

 कि  इस  समस्या  को  व्यापक  रूप  से  निपटाये  ।  अभिप्राय  नहीं  समझा है  ।  यह  बात  नहीं

 है  कि  हम  इम्पीरियल  बेक  को  कोई  विशेष इस  को  fas  रूप  से  ते  करने  की  चेष्टा  से

 यह  समस्या  हल  नहीं  होगी  सुविधा  देने  at

 ag  जोखिम  आल्वा  :  बाप  सदा  ही यह  केवल  एक  प्रयोगात्मक  विधेयक

 ही  रहेगा  किन्तु  e448  में  तो  प्रयोगात्मक  देते  ox

 विधेयक  नहीं  बनाने  कौर  ऐसी
 न  To  सो०  रहो  जेसा  कि  कुछ

 व्यापक  ऋण  नीति  निर्धारित  करनी  चाहिये

 जो  सभी  कमियों  को  पूरा  कर  सके  |
 सदस्यों  ने  अ्रथें  लगाया  है  ।  हम  तो  केवल

 इतना  ही  कर  रहे  हें  कि  अनुसूचित  बैंकों
 मेरी  सरकार  से  यह  प्रार्थना  है  कि  वह

 के  लिये  यह  ग्रावश्यक  न  हो  कि  इम्पीरियल

 इस  समस्या  पर  व्यापक  रूप  से  विचार  करे
 बैंक से  वे  जो  ऋण  लें  उस  का  धर  प्रतिदिन

 श्र  कृषि  क्षेत्र  में  भी  वैसी  ही  ऋण  सम्बन्धी
 न  उन्हें  भारत  के  रक्षित  बक  म  विनियोजित

 सुविधायें  2  जैसी  कि  आद्योगिक  क्षेत्र  में
 करना  पड़े  ।  इस  प्रकार हम  इम्पीरियल  बेक

 दी  गई  हें  ।
 की  कोई  सुविधा  नहीं  दे  रहे  हें  ।

 माननीय  मंत्री सभापति  महोदय
 इस  विधेयक  से  संगत  न  होने

 जी  1
 पर  भी  सदस्यों  ने  इम्पीरियल  बैंक  के  सम्बन्ध

 म श्री  जोखिम  आया  में  बहुत  सी  बातें कही  में  उन  की

 इस  विधेयक  का  विरोध  करना  चाहता  हूं  ।  शंकाओं को  दूर  करने  प्रयत्न  करूंगा  |

 कृपया  मुझे  पांच  मिनट  बोलने  के  लिये  इम्पीरियल  बैंक  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध

 दीजिये
 ।  में

 मुख्य  रूप  से  तीन  युक्तियां दी  गई  हूं :

 सभापति  महोदय  :  यदि  am  इस  के  कुछ  वर्ष  ga  इम्पीरियल  बैंक  में  उच्च

 पदों  पर  काम  करने  वाले  अधिकांश
 विरोध  में  कुछ  कहना  चाहते  हूं  तो  तटीय

 चारी  भारतीय  ऋण  देने  के
 वाचन  के  समय  कह  सकते  हें  ।

 सम्बन्ध  में  यूरोपियन  समवायों  के  साथ

 श्री  ए०  सी०  गुहा  :  fay AAT,  में  समझता
 पक्षपात  किया  जता  aT;  और

 हूं
 कि  सामान्य तथा  सदन  के  सदस्यों  ने  इस

 मुद्रा  पेटियों  में धन  के  स्थानान्तरण

 विधेयक  का  स्वागत  fear  है  ।  अधिकांश
 की  सुविचारों  के  सम्बन्ध  में  कौर  बेक  के

 सदस्यों  न  इस  विधेयक  का  समथन  किया
 कोषागारों  तथा  दिखाओं  द्वारा  नोटों  के

 किन्तु  इस  के  साथ  ही  बहुत  सदस्यों  ने
 भेजने के  सम्बन्ध  में  यह  बेक  wey  बैंकों  की

 सरकार  के  समक्ष  कुछ  बातें  भी  रखी
 a  अपेक्षा  अनुचित  लाभ  उठाता  ।  इम्पीरियल

 °  ।
 बेक के  ज्येष्ठ  कर्मचारियों  राष्ट्रीयता

 ह
 के  सम्बन्ध में  में  सदन  में  बार  ् सब  से  पहिले  में  इम्पीरियल  बेक  के

 सम्बन्ध में  कही  गई  कुछ  बातों का  उत्तर  दूंगा  ।  बतला  चुका  हूं  रोक  wa  फिर  बतला  देता

 इस  विधेयक  में  जिस  पर  कि  चर्चा  हो  रही  EVE  में  ज्येष्ठ  कर्मचारी  पदाधिकारियों

 इम्पीरियल  बैंक  के  सम्बन्ध  में  बिल्कुल  मेंसे  १५  यूरोपियन थ
 कौर  १  भारतीय था  I

 अरब  अर्थात्  १९५२  में  ११  यूरोपियन हैं परोक्ष  रूप  से  निर्देश  किया  गया  है  ।  जिस

 संशोधन  खंड  में  इम्पीरियल  बैंक  के  सम्बन्ध  At  १२  भारतीय  हैं  ।  १९४६  में  एक
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 श्री  ०

 fora  श्र  एक  भारतीय  सहायक  निरीक्षक  है  ।  बोर्ड  में  भी  भारतियों  का  बहुमत  है

 अब  कोई  यूरोपियन नहीं  है  कौर  १
 झर  अरब  इम्पीरियल  बैंक  का  प्रबन्ध

 भारतीय हैं  ।  १९४६ में  २३  यूरोपियन  प्रौढ़
 संचालक  भी  एक  भारतीय  है  ।  इस  प्रकार

 १  भारतीय  पदाधिकारी  श्रेणी )
 क्रियात्मक  रूप  एक  प्रकार  से  इम्पीरियल

 थे  ux  इस  समय
 ४

 यूरोपियन प्रौढ़  २९  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  हो  चुका  है

 भारतीय  थे  ।  इसी  प्रकार  १९४६  में  ज्येष्ठ  यह  सरकारी  संस्था  तो  नहीं  बनी  हैं

 श्रेणी में  कुल  १०१  यूरोपियन थे  प्रौर  aa  किन्तु  इस  का  नियंत्रण  पूर्णतया  भारतीयों

 उन  की  संख्या  Re  है  ।  १९४६ में  केवल  के  हाथ में  ञ्  गया है  ।

 ७३  भारतीय  थे  ग्रोवर  इस  समय  उन  की  सख्या  श्री  ato  दास  :  क्या  में  माननीय  मंत्री

 १२०  है  ।
 से  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  वित्त  मंत्रालय

 ने  ग्रामीण  बेकिंग  जांच  समिति  की
 के  सम्बन्ध  में  इम्पीरियल  बेक

 राज्यों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?
 की  एक  साप्ताहिक  बैठक  होती  है  कौर  उस

 में  ऋण  सम्बन्धी  सभी  प्रार्थनापत्रों  पर  विचार  श्री ए०  सी०  पहा  में  उस  जांच  समिति

 के  प्रतिवेदन का  पहले  ही
 उल्लेख

 कर  चुका किया  जाता  है  |  भारत  सरकार  का  एक

 प्रतिनिधि  श्री  to  डी०  ज़ोरवाला  अब  बैंक  की  हूं  ।

 श्री  बी०  दास  :  श्राप इस  बात  को इन  साप्ताहिक  बैठकों  में  भाग  लेता  है  AIX

 उसे  इस  बारे  में  पूर्ण  सन्तोष  है  कि  भारतीय  स्वीकार  कर  चूके  हैं  कि  इम्पीरियल  बैंक

 सेवायों  के  साथ  किसी  प्रकार  का  भेद  भाव  राज्य  द्वारा  संचालित  समवाय  होना  चाहिये

 नहीं  किया  जाता  ।  तीसरी  बात  पर  भी ग्रामीण  चार  वर्ष  सदन  ने  यह  mat दी  थी

 बेकिंग  जांच  afafa  ने  विचार  किया  था  कि

 शर  उसे  यह  विश्वास  हो  गया  कि  अब  श्री  ए०  यह  राज्य  बैंक  नहीं

 अन्य  बैकों  को  भी  वैसी  ही  सुविधायें  मिलती
 किन्तु  इस  का  प्रबन्ध  अरब  अधिकांशतया

 हूं  ।  कतिपय  सदस्यों  ने  इम्पीरियल  बेक  के
 भारतीयों के  हाथ  में  है  ।

 ग्रामीण  ऋणी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  करने  का

 उल्लेख  किया  था  ।  मेरे  विचार  में  ग्रामीण
 श्री  दास  कौर  मेरे  विचार  श्री  बसु

 बेकिंग जांच  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें की
 ने  भी  कुछ  बातों  का  उल्लेख  किया  था  ।

 थीं  रक्षित  बेक  ने  इम्पीरियल  बेक  से  मुझे  मालूम  नहीं  कि  उन्हों  ने  यह  शरारों

 किस  आधार  पर  लगाया  है  कि  इस  विधेयक
 इन  में  से  कुछ  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 करने  के  लिये  कहा  है  ।  उन्हों ने  गत  दो  वर्षों
 द्वारा हम  रक्षित  बेक  के  गवर्नर को  केन्द्रीय

 ate के  समान  शक्तियां दे  रहे  हें  ।  हम  इस
 में ३४  दिखायें  खोली  हैं

 और
 वे  कुछ

 अरर  शाखायें  खोलने  वाले हें  और  अ्राशा है
 विधेयक  द्वारा  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कर

 रहे  हम
 तो

 केवल  इतना  कर  रहे  हें  ।
 कि  ये  शाखायें  ग्रामीण  ऋण  के  लिये भी

 कुछ
 करेंगी  |

 धारा  5(3)  में  एक  उपबन्ध है  जिस  के

 अनुसार  यदि  गवर्नर  अ्रनुपस्थित  हो  तो  वह

 किसी  उपगवनेर  को  रक्षित  बेक  की  बैठक इस  के  अतिरिक्त  भ्रंश  पूंजी  में  से  लगभग

 ७०  प्रतिश्त--मुझे  ठीक  ठीक  पता  नहीं  में  भाग  लेने  और  भ्र पना मत  देने का

 हैं--बहुत  अधिक  भ्रंश  भारतीयों  के  हाथ  में  कार  दे  सकता  है
 ।

 शब्द  का
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 विधेयक

 के  ऋण  के  faa  झर  अधिक  oie  देना
 बड़ा  सीमित  है  ।  हम  केवल  इस  बात  का

 सम्भव  नहीं  है  ।
 उपबन्ध  कर  रहे  हैं  कि  जब  गवर्नर  किसी  कारण

 से  एसी  किसी  बैठक  में  उपस्थित  न  हो  सके

 सदस्य  यह
 तो  कोई  उपगवनेर उस  से  इस  विषय  में

 होंगे  कि  रक्षित  बैंक  तो  भारत  सरकार  का  बेक
 लिखित  भ्र धि कार  प्राप्त  होने  पर  उस  बैठक

 में  उस  की  wie  से  मत  दे  सकता  है  ।  है  या  रक्षित  बैंक  नोट  जारी  करता  है

 वह  कुछ  करोड़  के  नोट  छाप  कर

 श्री  के०  के०  बसु  हम  ने  संशोधक  कृषि  सम्बन्धी  प्रयोजनों के  लिये  ऋण  दे

 विधेयक  के  खंड  ८--मल  अधिनियम
 की  सकता है  ।  में  उन  की  इस  बात  से  सहमत

 धारा ५८  के  सम्बन्ध में  कहा  है  हूं  कि  ५  करोड़  रुपये  की  राशि  इस  प्रयोजन

 के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।  किन्तु  में  उन्हें  यह  भी

 बता  देना  चाहता  हू  रक्षित  बैंक  कृषि
 श्री  Uo  सी०  गुहा  उस  में  से

 भी

 शब्द  निकाल  दिया  जायेगा  ।  इस  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिये  केवल  इतनी ही

 विधेयक  में  हम  गवर्नर  को  केन्द्रीय  बोर्ड  के  राशि  नहीं  देगा  ।  इस  के  wear  रिज़र्व  बैंक

 विभिन्न
 राज्य  सहकारी  बैंकों  को  कृषि  सम्बन्धी समान  स्थिति  पर  नहीं  ला  रहे  हें  ।

 मौसमी  कार्यों  के  लिये  पहले  ही  लगभग  १२

 मेरे  विचार  में  शेष  सब  आपत्तियां
 करोड़  रुपया  दे  चुका है

 ।  भूमि  बन्धक

 ग्रामीण  ऋण  के  लिये  धन  की  कमी  के  सम्बन्ध
 बैंकों को  भी  ford  बैंक  से  एक  करोड़  से

 में  उठाई  गई  हैं  ।  हम  इस  विधेयक
 रिक  रुपया  मिला  है  ।  इस  के

 द्वारा  ५  करोड़  रुपये  कृषि  सम्बन्धी  कार्यों
 ्र  कई  प्रकार  के  कृषि  सम्बन्धी  ऋण हैं  ।

 के  लिये  बीच  की  waft  के  ऋणों  के  लिये  माननीय  सदस्यों  को  यह  नहीं  करनी

 अलग रख  रहे  हैं  ।  झधिकांदश  सदस्यों  ने  ५
 चाहिय fe  ford  बैंक  ही  देना  भर  में  कृषि

 करोड़  रुपये  की  इस  तुच्छ
 राशि

 के  लिये  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  सारा  रुपया  दे  ।

 क्रोध  प्रकट  किया  है  ।  परन्तु  में  उन  का  ध्यान

 इस  बात  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  रक्षित

 बेक के  पास  शअ्रल्पकालीन  ऋणों के  अतिरिक्त  कुछ
 समय

 पूर्व  में  ने  दूसरे सदन  में

 अन्य  ऋणों  के  लिये  देने  को  केवल  १०  करोड़  कृषि  वित्त निगम  के  बारे  में  वाद  विवाद कर

 रुपये  हैं  ।  इस  का  aa  यह  है
 कि

 रक्षित  बैंक  उत्तर  दिया  था  ।  वह  प्रस्ताव भी  सरकार  के

 विचाराधीन है  ।  इस  के
 सदस्यों

 को के  पास  पूंजी  ate  रक्षित  निधि  के  रूप  में

 केवल  १०  करोड़  रुपये  हें  ।  इन  १०  करोड़  मालूम  है  कि  इस  समय

 बैंक  ara  कृषि  सम्बन्धी  ऋण  की  प्रणाली रुपयों  में  से  कृषि  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  हेतु

 बीच  की  शारवती  के  ऋण  के  लिये  ५  करोड़  तथा  उस  की  झ्रावस्यकता के  सम्बन्ध  में

 रुपये  लग  रख  दिये  गये  इस  के  अ्रतिरिवत  जांच  की  जा  रही  है  ।  रिपोर्ट  रा

 रक्षित  बैंक  के  अन्य  भी  दायित्व  हैं  ।  हम  राज्य  जायेगी  बैंक  श्र  में  समझता

 चित्त  गोदाम  व्यवस्था  विकास  केन्द्रीय सरकार  कृषि  सम्बन्धी  ऋण के  बारे

 में  ard  नीति  निर्धारित  करेंगे  ।  परन्तु  यदि केन्द्रीय  भूमि  रेहन  बेक  इत्यादि  के  लिये  भी

 कुछ  धन  राशि
 रख  रहे हैं

 ।  राहत  बेक  माननीय  सदस्य  यह  समझते  हों  कि  fora

 बेक का  काम  देना  भर  को  कृषि  सम्बन्धी
 के  पास  उपलब्ध  धन  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कृषि  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  हेतु  बीच  की  wats  ऋण  देना  है  तो  में  यह  कहूंगा  कि  उन्हें

 .
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 ए०  सी०

 बैंक  के  कार्यों  कौर  ज़िम्मेदारियों  के  बारे  अर f 4.0  द  बैंक  उचित  जमानत  प्राप्त

 बिल्कुल  गलत  ख्याल हैं  ।  होगी  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  भूमि बन्धक  फिर  राज्य  की  प्रत्याभूति  के  बारे  में

 ब  का  प्रदान  उठाया  ।  यद्यपि यह  विषय
 कुछ  बातें  कही  गई  हें

 ।  राज्य  की  प्रत्याभूत
 संगत  फिर भी  में  यह  बता  दूं  कि  इस  मध्य  कालीन  ऋणों  के  लिये  ही  है  ।  रिज

 समय  हमारे  यहां  २८६  प्रारंभिक  भूमि बंधक  बैंक  oat  किसी  भी  केन्द्रीय  संस्था  के  लिये

 हूं  जिन  की  सदस्यता  दो  लाख  से  ऊपर
 यह  संभव  नहीं

 कि
 वह  देश  भर  में  इस  बात

 है  र  जिन  के  पास  ७  रुपया  पूंजी  पर  निगरानी  रखे  fe  मध्यकालीन  ऋण

 के  रूप  में  है  तथा  ६.७४  करोड़  ऋण  पत्रों के  किस  प्रकार  दिया  जाता  है  सनौर  वसूल  हो  रहा

 रूप  म  ।  जब  कभी  .  भूमिबन्धक बैंक  कोई
 इसलिये यह  जरूरी  है  कि  राज्य  सरकार

 ऋण  पत्र  जारी  करते  हें  तो  fad  बेक  उसे  प्रत्याभूत  करे  क्योंकि  राज्य  सरकार  ही

 तौर से  उन  मे ंसे  २०  प्रतिशत  को  खरीद
 सहकारी  sat  पर  निगरानी रखती  है  ak

 लेता  है  कौर  इस  तरह  feat  बेक  ने  भूमिबन्धक  सहकारी बेक  राज्य  सरकारों  के  अधीन

 बैंक  को  १.३३  करोड़  का  ऋण  दे  रखा
 कायें  करते  हैं  ।  में  यह  बता  दूं  कि  सहकारिता

 है  ।
 राज्य  विषय  केन्द्रीय विषय  नहीं  ।  परन्तु

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  फिर  भी  ford  बैंक  ने  इन  सहकारी तर्कों  पर

 रखने  के  बारे  में  कुछ  जिम्मेदारी
 विभिन्न  भूमि बन्धक  dat  द्वारा  विभिन्न

 कारों को  कुल  कितना  ऋण  दिया  गयां  है
 ?  ग्रपन ऊपर ली है ऊपर  ली  है  कौर  में  समझता  हूं  वह  उन

 बैकों  पर  कुछ  निगरानी  नियंत्रण  रखेगा  ।

 श्री  ए०  Ato  :  यह  सूचना  मेरे  पास  सहकारी  बेक  मूल  काश्तकारों  को  दिये  गये

 नहीं  है  ।  भूमिबन्धक  बैंकों  के  पास  जो  रुपया  ऋण  पर  जो ब्याज लेते  उस  के  बारे में

 होगा  वो  काश्तकारों  को  ही  दिया  गया  यहां  कल  कौर  कई  बार  पहले  भी  यह  कहा  गया

 वरना  उसे  प्रश्न  पास  रखे  रहने  देने से  उन्हें  है  कि  वे  मूल  काश्तकारों से  बहुत  अधिक

 क्या  फायदा  |  ब्याज  लेते  हैं  ।  इ  सीलिये  बेक ने  सहकारी

 श्री  गांधी  तथा  war  कुछ  सदस्यों  ने
 बैंकों पर  कुछ  निगरानी  रखने  का  काम

 अब  झपने  ऊपर  लिया  है  ।  में  करता  हू
 ज़मानत के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  शौर  कहा

 कि  ara  संचालन के  लिये  क्या  व्यवस्था  होगी  ।
 कि  ag  कठिनाई भी  कुछ  हद  दूर

 हो  जायेगी  ।
 स्वय  विधेयक  में  यह  उल्लिखित  है  कि  कुटीर

 एवं  छोटे  उद्योगों  के  बारे  में
 राज्य  सहकारी  श्री  एस०  एन०  दास ने  कहा  कि  feast

 बैंकों के  जरिये  काम  होगा कौर जहां  तक  बैंक  ने  सहकारी  बैंकों  को  कृषि  कार्यो ंके  लिये

 ज़मानत  का  सम्बन्ध  हुंडियां  शादी  राज्य  जो  १२  करोड़  रुपया  ऋण  दिया  उस  में  से

 सरकार  द्वारा  प्रत्याभूत होंगी  ।  मेरे  विचार  में  अधिकतर  रुपया  बम्बई  तथा  अन्य

 विधेयक  में  यह  भी  दिया  गया  है  कि  इन  को  दो  राज्यों  द्वारा  ले  लिया  गया  हैं  ।  इस  में

 अन्त  में  रिजर्व  बेक  द्वारा  स्वीकृत  कराना  बेक  का  या  उन  तीन  या  चार  राज्य

 होगा  ।  इस  पर  बाद  में  विचार  होगा  जब
 सरकारों का

 जो  अन्य  राज्य  सरकारों  के

 इस  व्यवस्था  को  क्रियान्वित  किया  जायेगा  fas  में  अधिक  फायदा  उठा  रहे  कोई
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 बयक

 दोष  नहीं  ।  इस  का  कारण  सिंह यही  है  कि  सब  वापस  ग्रा  गये  हें  शौर  रद  कर  दिये  गये  हैं
 ।

 अरन्य  राज्यों  में  सबका  रिता  भ्रान्दोलन  को  उचित  केबल  १.२५  करोड़  रुपये  के  बड़े  नोट  नहीं

 रूप  से  संगठित  नहीं  किया  गया  सहकारिता  जाये  हो  सकता  है  कि  इन  में  से  कुछ
 को

 अन्दोलन  को  संगठित  करना  राज्य  सरकार  का  दीमक  खा  गई  हो  र  कुछ  को  छिपा  रखा

 कर्तव्य  है  ।  यदि  राज्य  सरक।र  ऐसा  नहीं  कर  हो  ।  इस  विधेयक  के  यद्यपि हम
 नये

 पाई  है  कौर  यदि  राज्य  में  सहकारिता  बड़े  नोटों को  जारी  करने  का  उपबन्ध  कर  रहे

 लन  का  संगठन  नहीं  हो  पाया  है  तो  इस  में  हूं  परन्तु  हम  उस  भ्र ध्या देश  को  निरसित  नहीं

 रिज़वी  बैंक  का  कोई  दोष  नही ं।  कर  रहे  जिस के  द्वारा  १६४६ में  बड़े  नोटों

 का  चालन  बन्द  कर  दिया  गया  था  |  इस  विधेयक
 श्री

 मुद्दा  उद्दीन  were  ने  ख़ौफ़  समिति  का
 के  पारित  होने  से  पहले  जो  नोट  जारी  किय

 जिक्र  किया  ।  उन  का  कहना  ठीक  है  कि

 भारत  की  औद्योगिक  aca  को
 गये  थे  उन  चलन  wa  भी  बन्द  रहेगा  ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  का  सन्देह  न  करें  कि

 द्वारा  रुपया  दिये  जाने  के  प्रश्न  पर  श्रॉफ़

 समिति  विचार  करेगी  ।  इस  समय  जो  स्थिति  पुराने  नोटों  को  फिर  से  विधिमान्य  बनाया

 जा
 रहा

 है
 वहू

 रुपया  फिर
 चोर  बाजार है  वह  अधिक  सन्तोषजनक नहीं  है  कौर

 इसीलिये  frat  tet  यह  जांच  शुरू  की  करने  वालों  की  जेब  में  जायेगा  |  इंस  तरह
 FT

 कोई  डर  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 नये  नोट है  ।  में  समझता हुं  कि  खौफ  समिति की  art

 जो  निर्देश किया  गया  है  वह  यह  सिद्ध करता
 जो  इस  विधेयक  के  पारित  किये  जानें  के

 बाद

 जारी  जायेंगे  विधिमान्य  होंगे
 है  कि  रिज  बक  कृषि  अथवा  औद्योगिक  क्षेत्र

 की  श्रावश्यकताओओं के  प्रति  उदासीन  नहीं
 वे  रिज  बेक  द्वारा  अधिकृत  होंगे  ।  यद्यपि

 ज
 a

 |  कुछ  सदस्यों  ने  बड़े  नोटों  के  जारी  किये  जाने

 की  झ्रावव्यकता  को  स्वीकार  किया  है  कुछ
 श्री  त्रिपाठी  t  water  में  जो  कुछ

 लोग  ऐसे  हें  जिन्हों  ने  इस  बारे  में  सन्देह  भी  प्रकट

 हुमा  है  शौर  भारत  में  जो  कुछ  किया  गया  है  उस  किये  हें  ।  जैसा  में  पहले  बता  चुका  बहुत

 की  तुलना की  है  ।  उन  का  सुझाव है  कि  सी  वाणिज्यिक  व्यापार  मंडल

 भारत  में  फसलों  का  बीमा  होना  चाहिये  ।
 शरर  बेंक  सरकार  से  बड़े  नोट  जारी  करने  के

 में  उन्हें  फिर  से  याद  दिला  दूं  कि  भारत में
 जो  बारे में  बार  बार  कहते  रहे  हैं  नये

 कृषि  व्यवस्था  है  ag  water  कृषि  जो  इस  विधेयक  के  नये  पारित  होने

 व्यवस्था से  बिल्कुल  भिन्न  है  ।  वहां  कृषि  बहुत  के  बाद  जारी  किय  जायेंगे  ।  विधि  मान्य  होंगे

 बड़े  पैमाने  पर  होती  है  जब  कि  हमारे  यहां  —-FuF  नोट  जिन  का  चलन  PEE

 सदन  दो  या  तीन  एकड़  से  बड़ी  जसीनों  पर  के  अध्यादेश  द्वारा  बन्द  कर  दिया  गया  था  |

 खेती  नहीं  होती  ।  इसीलिये  यहां  भी  उसी

 तरह की  व्यवस्था लागू  करना  संभव  नहीं
 में

 समझता  हूं  मेंने  माननीय  सदस्यों

 जहां  तक  बड़े  नोटों  या  अधिक  मुल्यों  की
 सारी  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  हे  ;  मुझे

 नोटों  का  सम्बन्ध  में  समझता  हूं  आशा  है  कि  सदन  इस  विधेयक  को

 श्री  चटर्जी  ने  यह  कहा  है  कि  में  ने  इस  उपबन्ध
 पारित  करेगा  ।

 को  आवश्यकता  से  अधिक  सरल  दिखलाने  का

 @)  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  RY  सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 reer

 करोड़  रुपये  के  बड़े  नोटों  में  से  at  नि  सकी
 किया  गया  और  सदन  द्वारा  स्वीकृत  हुआ

 ।
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 विधेयक

 खंड  y--  १९३४  के  अधिनियम  २  की  ration  and  guaranteed  by  the

 धारा ८  का  संशोधन  Central  Government  and

 maturing  within  a  period  not
 सभापति  महोदय :  प्रश्न है  :

 exceeding  eighteen  months

 खंड  २  विधेयक  का  अंग  बनाया  from  the  date  of  such  loan  or

 जाय I
 ,

 advance  :”

 प्रस्ताव  हुआ  ।
 [”  केन्द्रीय  सरकार

 अथवा  किसी
 खंड  २  विधेयक  ar  अंग  बना  लिया  गया  |

 राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतियों  मांगे

 खंड  R— 2QRv  के  अधिनियम  २  की  जाने  अथवा  ऐसी  निश्चित  अवधियों

 धारा  १७  का  संशोधन  की  जो  इस  ऋण  या  अग्रिम

 श्री  To  सी०  गुहा  मुझे  खंड
 धन  की  तारीख

 से
 नव्वे  दिन  से  अधिक  न

 पुन्देय ;  अथवा
 बारे  में

 दो
 संशोधन  प्रस्तुत  करने  हें  ।

 प्रस्ताव  करता  हूं  केन्द्रीय  सरकार  की  किसी

 (2)  पृष्ठ  २  पर  पंक्ति
 १६

 परिपक्वता  की  प्रतिभूतियों  अथवा  ऐसे

 शब्द  के  बन्धपत्रों  तथा  कर्ण-पत्रों  पर  जो  उपरोक्त  निगम

 wart  agricultural  pur-
 द्वारा  जारी  किये  गए  हों  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 posesਂ  कार्यों
 के  द्वारा  प्रतियाभूत किये  गये  हों  और  ऐसे  ऋण

 अथवा  afar  धन  की  तारीख  से  अट्ठारह जोड़े  जाएं  ।

 महीने  से  अनधिक  अवधि
 के  अन्दर  परिपक्व

 (२)  Ts  २  पर  ३१  से  ३९  तक  की
 होने  वाले  उन  निश्चित  अवधियों  की

 पंक्तियों  के  स्थान  पर  निम्नलिखित आदिष्ट

 किया  जाये
 समाप्ति  जो  इस  ऋण  अथवा  अग्रिम

 धन  की  तारीख
 से  अट्ठारह  महीन

 से  अधिक

 (8)  Repayable  on  demand  पुनर्वास  :

 or  on  the  expiry  of  fixed  periods

 not  इन  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  में  al  शब्द
 exceeding  ninety  days

 from  the  date  of  such  loan  or  कहुंगा  ।  श्री  बसु  को  यह  डर  था  कि  हम

 निम्नलिखित  परन्तुक  को  हटा  रहे
 advance,  against  securities  of

 the  Central  Government  or  of
 खंड  के  अंतगर्त  दिये  गये

 any  State  Government  ;  or
 ऋणों और  अग्रिम  धनों

 की
 राशि  किसी

 समय  भी  कुल  तीन  करोड़  रुपय  से  अधिक
 (0)  repayable  on  the  expiry

 of  fixed  periods  not  exceeding
 नहीं  बढ़ेगी  14.0

 eighteen  months  from  the  date  हम  एसा  नहीं  कर  रहे  हें
 ।

 मूल

 of  such  loan  or  advance,  विधेयक  at  जो  भाषा  यानी--केन्द्रीय

 सरकार अथवा  किसी  राज्य  सरकार  की against  securities  of  the  Central

 Government  of  any  maturity  प्रतिभूतियों  मांगे  जाने  पर  पुनर्वास  ,  ,  .  .
 ्

 or  against  bonds  and  deben-  वह  स्पष्ट  नहीं  थी  ।
 tb  iin  SB)

 area  किसी उर्दू

 tures  issued  by  the  said  corpo-  भी  चीज  को  निदिष्ट  कर  सकता  ह  और  इस
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 उपबन्ध  सीधे  यक

 लिये  नई  भाषा  रखी गई  हू  ताकि  इसका  अथ  जहां  तक  मेरे  दूसरे  संशोधन  का  सम्बन्ध

 a

 निकालने  में  कोई  अस्पष्टता  नहीं  रहे  ।  द्  में  समझता  हुं  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  प्रत्याभूत  किये  गये  हों  और---ये

 श्री वो  बो  गांवो  :  में  प्रस्ताव  करता
 दाऊद  अनावश्यक  हे  क्योंकि  औद्योगिक  वित्त

 a  fe
 निगम  अधिनियम  की  धारा  २१  यह  स्पष्ट

 प
 (१)  पृष्ठ  २.  पर

 पंक्ति  २७  bal  रूप  से  दियां  गया  है  कि  निगम  के
 बन्ध  पत्र

 तथा  मूलधन  तथा  व्याज  को शब्द  के  बाद

 चुकाने  के  बारे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 निम्नलिखित  जोड़ा  जाये

 प्रत्याभूत  किये  जायेंगे  ।  इसलिये  औद्योगिक

 वित्त  निगम  va  कोई  बन्ध  पत्र  ऋण
 ‘cand  that  it  shall  not  be

 utilised  for  other  than  agricul-
 पत्र  जारी  नहीं  कर*  सकता  जो  केन्द्रीय  सरकार

 tural  द्वारा  प्रत्याभूत न  हों  । और

 में
 कृषि  कार्यों  के  अलावा  किसी  कां  में  श्री  एन०  ato  चोरों

 प्रयोग  नहीं  किया  जायेगा  ।
 पी  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  पृष्ठ  २,  पंक्ति  २७

 के  स्थान  पर

 (२)  श्री गुहा  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  में  fiveਂ  को  आदिष्ट  किया  जाय  |

 जो  संख्या  २  के  रूप  में  छापा  गया  हे  ।  उप-धारा
 न्  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य

 में  *and  guaranteed  by  the

 endਂ
 ऋण  की  सुविधाओं  का  बढ़ाना  बताया  गया

 Central  Government
 है  अपने  देश  की  ग्रामीण  जनसंख्या  को

 केन्द्रीय  सरकार  प्रत्याभूत

 हों  दाऊद  हड
 सामने  रखते  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  को

 बहुत  कम  तथा  अपर्याप्त  समझेगा  ।  यदि

 दिये  जायें  ।
 आप  ऋण  के  इच्छा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  ३५

 रुपया  भी  दें  तथा  ऐसी  व्यक्तियों
 की  संख्या

 यहां  खंड  ३  में  हम  राज्य  सहकारी  ३  करोड़  भी  ली  जाय  तो  भी  १००  करोड़  रुपये

 समितियों  को  ५  करोड़  रुपये  तक  का  ऋण
 की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  क्या  पंच  वर्षीय

 या  अग्रिम  धन  देने  का  उपबन्ध  करना  सोच
 योजना  के  काल  में  कृषि  को  इसी  प्रकार  से

 र प्  ।  परन्तु  इस  मे ंजो  महत्वपूर्ण  बात  विकसित किया  जायेगा  ?  कहा  गया  हू  कि

 हैं
 वह  यह  हैं  कि  ये

 ऋण  १५  महीन ेसे
 लेकर

 राज्यों में  भी  ऐसे  अभिकरण हे  जो  ऋण  सम्बन्धी

 ५  ्  की  अवधियों  तक  के  लिये  होंगे
 |

 सुविधाओं को  देते  ह  ।  परन्तु हमें  वास्तविक

 में  अपना  संशोधन  इसलिये  रख  रहा  हूं  ताकि  अनुभव  से  पता  हे  कि  वे  भी  बहुत  कम  राशि

 सहकारी  समितियों  को  यह  are  रहे  कि  को  देते ह  ।  सहकारी बैंकों  भी  उल्लेख

 इतनी  लम्बी  अवधियों के  लिये  जो  यह  किया  गया  हू  ।  उनके  सम्बन्ध  में  होता  यह

 बड़ी  राशियां  दी  जाती  उनका  केवल  हू  कि  वे  ग्रामीण  सहकारी  ऋणी  संस्थाओं के

 कृषि  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  ही  प्रयोग  हो
 ।

 सदस्यों  at  अपनी  भूमि  गिरवी  रखने

 में  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  संशोधन  के  लिये  कहते  हे  ।  किसानों  को  इन

 को  स्वीकार  करेगी  ।  संस्थाओं से  ऋण  पर  रुपया  बहुत

 नयना नम्य  सदा
 oy

 घन  की  र |  चे  कृति  को  ध्यान  में  रखते  हु  ए  यह  संशोधन  अस्वीकृत  समझा  गया  |
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 विधेयक

 एन०  बी०  से  लेकर  पांच  ad  तक  रखा  गया  है  ।  किसानों

 अधिक  व्याज  मिलता  ।  बिना  को  ऋण  की  आवश्यकता  बीज  बोने  के  खास

 ऋण  के  किसानों  का  काम  नहीं  चलता  |  महीनों  में  होती  परन्तु  इन  बैंकों  को  कितना

 परन्तु  सरकार  ५  करोड़  रुपये  की  ही  समय  लग  जाता  है  ।

 व्यवस्था  कर  रही  हैँ  ।  इस  पर  इसमें

 पालन  आदि  कई  बातों  की  व्यवस्था  की
 मेरे  कहने

 का  तात्पर्य  यह  हूँ  कि  पांच

 गई है
 ।

 अतएव  किसानों को
 मिलने  करोड़  रुपये  क्रि  व्यवस्था  बहुत  थोड़ी  है

 |

 वाला  समय  बहुत  कम  रह  जाता  है  ।  सरकार  मेंने  २५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  |

 द्वारा  इस  तुच्छ  व्यवस्था  का  करना  यदि  ग्राम्य  ऋण  ९००  करोड़  रुपये  है  तो

 जनक है  |  ऋण  देने  के  fot  २५  करोड़  की  राद
 को

 अधिक  नहीं  समझा  जा  सकता  |

 सरकार  राज्य  सहकारी  बैंको  के  ऋणों
 ~

 सम्बन्ध  में  प्रतिभूति  की

 में  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  उपमंत्री

 मेरे  संशोधन  पर  सहानुभूति से  विचार  करेंगे
 व्यवस्था  नहीं  करती है  किसानों

 तथा  इसे  स्वीकार करेंगे  ।
 को  अपनी जमीन  गिरवी  रखनी

 पड़ती  हूं
 ।

 एक  निश्चित काल  में  इन  इसके  पहचान  लंदन  को  बैठक

 जमीनों  को  आदि  नहीं  जा  सकता  ऋण  ८  १९५३ के  डेढ़  बजे

 लौटाने  का  अधिकार  अधि  समय  पन्द्रह  मास  तक  के  लिए  स्थगित  हो  गई  ।
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